(0०. 3. &.9.49 


320 
। रविवार 
जब अर (0 6 अक्तूबर 
संख्या 9 सन्‌ 949 ई. 


सत्यमेब जयते 


भारतीय संविधान सभा 


के 
वाद-विवाद 
की 
सरकारी रिपोर्ट 


(हिन्दी संस्करण ) 


विषय-सूची 


पृष्ठ 
संविधान का मसौदा-(जारी) 3237-3332 
[अनुच्छेद 264 क, 274 घघ और 302 कक पर विचार] 
[अनुसूची 3 और अनुच्छेद 3, 6, 27, 42, 280 क, 85, , 2, 
203, 22, 30, 69, 23 क, और 25 क पर विचार] 


भारतीय संविधान सभा 
रविवार ]6 अक्तूबर , 949 


भारतीय संविधान सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली, में प्रातः: ॥0 बजे 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत्‌ हुई। 


संविधान का मसौदा (जारी) 


“अध्यक्ष: कार्यावली में बहुत से अनुच्छेद हैं। उनमें से कुछ विवादास्पद हें 
और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उन पर शायद वाद-विवाद कुछ समय ले, किन्तु अन्य 
अनुच्छेद लगभग औपचारिक ही हें। मैं कठिन तथा विवादास्पद अनुच्छेदों को पहले 
लेना चाहता हूं, जिससे कि हम उन्हें निबटा दें और फिर उन संशोधनों को ले 
लें जो केवल औपचारिक ही हैं। क्या हम 264क से आरंभ करें, डॉ. अम्बेडकर? 
क्या आपके लिये यह ठीक रहेगा? 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): कया मैं यह बता सकता 
हूं कि ये संशोधन हमारे पास आज प्रातः काल सवा नौ बजे पहुंचे थे और मुझे 
सभा को आते समय मार्ग में पढ़ने पड़े थे। 


“अध्यक्ष: सवा नो बजे? वे कल रात को भेज दिये गये थे। 
*कुछ माननीय सदस्यः हमें वे नौ बजे प्रातःकाल मिले। 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत; जनरल): मेरा सुझाव यह है कि इस 
अनुच्छेद को दोपहर बाद ले लिया जाये, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: दोपहर बाद शायद हम सत्र ही न करें। ऐसी स्थिति में मेरी समझ 
में नहीं आता कि क्‍या किया जाये। 


*थ्री नजीरूद्दीन अहमद: यह बहुत उलझे हुए अनुच्छेद हैं और उनसे कई 
विनिश्चयों पर जो सदन पहले कर चुका है पुनः विचार आरंभ हो जायेगा। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 264 क कई दिनों से हमारे सामने हे; 274घघ भी कई 
दिनों से है; अनुच्छेद 302कक के विषय में भी यही बात है। 


*ग्री नजीरूद्दीन अहमदः में आज की कार्यावली के विषय में सामान्य रूप 
से कह रहा हूं। उनमें से अधिकांश में वे मामले पुनः उपस्थित हो जायेंगे जिन 
पर सदन पहले ही विचार कर चुका है। किसी के लिये, तीक्ष्णतम बुद्धि वाले 
के लिये भी इन परिवर्तनों को इतने समय में समझना कठिन है। ऐसा कोई संकेत 
नहीं किया गया है कि क्‍या परिवर्तन किये जाने हें। 
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“अध्यक्ष: निस्संदेह मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 280क तो निस्संदेह नया 
अनुच्छेद है जो आज ही आया है। किन्तु अन्य अनुच्छेद कई दिनों से कार्यावली 
में चले आ रहे हें। 


*श्री एच.जे. खांडेकर (मध्य प्रदेश और बरार : जनरल): 264क बिल्कुल 
नया अनुच्छेद है और हमारे पास इसकी सूचना आज 9 बजे पहुंची थी। इस अनुच्छेद 
पर संशोधन भेजना तो असंभव ही है। अतः मेरी प्रार्थाा है कि इसे दोपहर बाद 
या कल लिया जाये। 


“अध्यक्ष: इसका अर्थ यह है कि हमें सत्र को दो तीन दिन के लिये बढ़ाना 
पड़ेगा। मेरे विचार में यह ठीक नहीं रहेगा। हम अनुच्छेद 264क को लेते हैं। 


अनुच्छेद 264क 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): श्रीमान, मैं संशोधन सं. 
425 को पेश करता हूं। 


“कि सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 307 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
264क के स्थान पर निम्न रख दिया जाये; 
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राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और  क्स्तुओं के क्रय 


विक्रय. पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय: या विक्रय पर 
करारोप के बारे 
(क) राज्य के बाहर, अथवा में निर्बन्धन 


(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर 
निर्यात के दौरान में, होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी 
और न करना प्राधिकृत करेगी। 


व्याख्या.--उपखंड () के प्रयोजनों के लिये क्रय या विक्रय उस राज्य 
में हुआ समझा जायेगा जिसमें ऐसे क्रय या विक्रय के परिणामस्वरूप 
उसी राज्य में उपयोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया 
गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन 
वस्तुओं का स्वत्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी 
दूसरे राज्य में क्‍यों न हो चुका हो। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


(2) जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उसके 
अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी 
53 क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यक व्यापार या वाणिज्य के दौरान 

ता है: 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय पर कोई कर जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले विधिवत्‌ उद्गृहीत किया जा 
रहा था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण 
इस खंड के उपबन्धों के प्रतिकूल है, 95] के मार्च के 3॥वें 
दिन तक उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा। 


(3) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि ऐसी ६03 ओं 
के, जो संसद द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक 
की गई हैं, क्रय या विक्रय पर करारोपण करती या करना 
3 करती है, तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि 
ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उसकी 
अनुमति प्राप्त न हो गई हो।]” 


श्रीमान, जैसा कि सबको ज्ञात है, विक्रय कर से भारत भर में व्यापार तथा 
वाणिज्य के विषय में बहुत कठिनाई हो गई है। यह पता लगा है कि बहुत से 
विक्रयकरों से, जो विविध प्रांतीय सरकारों ने लगाये हैं, या तो आयात अथवा निर्यात 
होने वाले माल में कमी हो गई है, या अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य में 
कमी हो गई हे। यह मान लिया गया है कि इस प्रकार की अराजकता को चलने 
नहीं देना चाहिये और प्रांतों को विक्रय-कर लगाने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिये 
किन्तु कुछ ऐसे विनियम भी होने चाहियें जिससे कि प्रांतों द्वार आरोपित विक्रय-कर 
उन उचित सीमाओं में रहेगा जो विक्रय-कर के लिये होनी चाहिये। अत: यह अनुभव 
किया जाता है कि कुछ विशिष्ट उपबंध होना चाहिये जिससे विक्रय-कर लगाने 
की प्रांतों की शक्ति पर कुछ सीमाएं लगा दी जायें। 


पहली बार जो मैं सदन को बताना चाहता हूं वह यह है कि इस अनुच्छेद 
264क में कछ उपबंध हैं जो संविधान के विविध भागों की नकल ही हैं। उदाहरण 
के लिये, मेरे द्वारा प्रस्थापित अनुच्छेद 264क के उप-खण्ड () में, उप-खण्ड 
(ख) संविधान के उस अनुच्छेद की नकल ही है--विधायी सूची की प्रविष्टि कि 
आयात तथा निर्यात पर करारोपण केन्द्रीय सरकार का अनन्य क्षेत्र होगा। अतएव 
जहां तक उप-खण्ड (]) (ख) का संबंध हे, कोई विवाद हो ही नहीं सकता 
कि यह प्रांतों के विक्रय कर लगाने के अधिकार का किसी अर्थ में भी अपहरण हे। 

इसी प्रकार उप-खंड (2) भी भाग 0क की पुनरावृत्ति है जिसे हमने हाल 
ही में पारित किया था और जो अंतर्राज्यक वाणिज्य तथा व्यापार के उपबंधों के 
विषय में हे। अतएव उपखंड (2) में भी कोई नई बात नहीं है। इसमें यही लिखा 
है कि यदि कोई विक्रय कर लगाया जायेगा तो वह भाग 0क के उपबंधों के 
विपरीत नहीं होगा। 


उप-खंड (3) के विषय में यह स्वीकार कर लिया गया है कि कुछ ऐसी 
वस्तुएं हैं जो भारत भर में जनता के जीवनार्थ इतनी अपेक्षित हैं कि उन पर उन 
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प्रांतों द्वारा कर नहीं लगाया जाना चाहिये जिनमें वे पैदा होती हैं। अत: यह अनुभव 
किया गया कि यदि ऐसी वस्तु है, जो भारत भर में जनता के जीवनार्थ अपेक्षित 
हो, तो यह आवश्यक है कि सम्बद्ध प्रांत उस वस्तु पर कर लगाये इससे पूर्व, 
प्रांत द्वारा निर्मित विधि पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिये ताकि राष्ट्रपति तथा 
केन्द्रीय सरकार यह देख सकें कि उस करारोपण से, जो वह प्रांत विशेष लगाना 
चाहता है, कोई कठिनाई न हो। 


उपखंड (2) का परन्तुक भी महत्वपूर्ण है और सदन का ध्यान उस ओर 
आकृष्ट किया जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ विक्रय कर जो प्रांतों 
ने लगाये हैं अनुच्छेद 264क में समाविष्ट उपबंधों से सर्वथा संगत नहीं हैं। वे 
शायद उपबंधों से आगे बढ़ गये हैं। अतएव यह अनुभव किया जाता है कि जब 
संविधान का यह विधि-नियम लागू हो तब संविधान के उपबंधों से असंगत सब 
विधियां समाप्त हो जायेंगी। संविधान के आरंभ के दिन इससे विविध प्रांतों को, 
जिनमें ऐसे कर हैं तथा जिनके वित्त उनकी आय पर कुछ हद तक निर्भर हैं, 
कुछ वित्तीय कठिनाई हो जायेगी। इसलिये इस संविधान के सामान्य उपबंधों की 
व्याख्या के रूप में यह प्रस्थापना है कि चाहे किसी प्रांत द्वारा आरोपित विक्रय 
कर अनुच्छेद 264क के उपबंधों से असंगत हो, फिर भी वह विधि 3] मार्च 
95] तक लागू रहेगी, अर्थात्‌ हम प्रांतों को कुछ मास और देना चाहते हें जिसमें 
वे ऐसे फेर-बदल कर सकें जो उन्हें अपनी विधि को इस अनुच्छेद के उपबन्धों 
से संगत बनाने के लिये करने होंगे। 


में नहीं समझता कि मेरे संशोधन के विषय में अधिक व्याख्या की आवश्यकता 
है किन्तु यदि कोई प्रश्न उठाया जायेगा तो मैं वाद-विवाद का उत्तर देते समय 
उस पर सहर्ष प्रकाश डालूंगा। 


(संशोधन सं. 426 तथा 427 पेश नहीं किये गये।) 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत : जनरल): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता 
हूः 
“कि संशोधन सं. 425 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 264क के खंड () की व्याख्या 


में, ईणाः 06 एप्र058० एण ०णाउप्राएंणा ॥ [9 $9406' ये शब्द हटा दिये जायें, 
और अन्त में निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:- 


४ (4) व76 एांगा एक्वागालशा। 309 ॥9५९ छ0फ्रद् [0 थालाव ॥6 89$ वा 
7९59९० 0 485९5 णा $9]९ 0० एप्राटा35९ एा 20005 जात 8 श९ए (0 
छाधाए प्राणिग9 का ॥6 ]495 746९ 09 6 शक्ा0प5 8890९$ 0 ॥6 
[गञांणा 0 का ॥6 ाशा2898 एी 6 एाणा 35 3 ए॥06, [#09066 (9 
]0 8]॥| 0ण छपी भाशावाशा। 9 06 ॥0५60 कर एथ्वा)भालशा ज़ा0प्रा 
6 0 छुथागर550 ण 6 शरअं9तला।, भाव ॥6 शिटशंवदा 0९07 
शंणाए छपला छथागरं$डंणा आ॥। 009ाा) ॥6 ण९०७३ 0णी॥6 (0ए7॥गा]शा|$ 
णी 6 एक्या0प5 9465$ ०ण०थ८7॥66.' 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


[(4) संघ संसद की शक्ति होगी कि वह माल के क्रय या विक्रय पर 
करों के विषय में विधियों को संशोधित कर सके जिससे कि संघ के 
विविध राज्यों द्वारा निर्मित विधियों में या समस्त संघ के हितों में 
एकरूपता लाई जा सके, परन्तु ऐसे संशोधनों के लिये कोई विधेयक 
संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जायेगा, 
और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति देने से पूर्व विविध सम्बद्ध राज्यों की सरकारों 
के विचारों का पता लगायेगा।]” 


श्रीमान, यह संशोधन सं. 425 पहले के संशोधन सं. 307 के रूपभेद के रूप 
में है। यह कुछ अधिक व्यापक है और इसमें उन आपत्तियों का निराकरण किया 
गया है जो उस अनुच्छेद पर उठाई गई थीं। किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि 
डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया अनुच्छेद भी बहुत त्रुटिपूर्ण है, और इसका 
प्रभाव यह होगा कि कई प्रांतों की आय कुछ करोड रुपये कम हो जायेगी। 


डॉ. अम्बेडकर ने हमारे समक्ष जो सिद्धान्त रखे हैं वे सरल हैं। पहली बात, 
निर्यात तथा आयात पर विक्रय-कर नहीं लगेगा; दूसरी बात, अंतर्राज्यिक व्यापार पर 
विक्रय-कर नहीं लगेगा; और तीसरी बात, जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर विक्रय 
कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं लगेगा। किन्तु खंड () में, आयात तथा 
निर्यात की वस्तुओं पर विक्रय कर लगाने के विषय में राज्यों की शक्ति पर निर्बंधन 
लगाये जाने हैं; चाहे उसकी दर एक पैसा प्रति मन ही क्‍यों न हो। इसका परिणाम 
यह होगा कि कई प्रांतों की राजस्व की बडी-बड़ी राशियां उनके साथ से निकल 
जायेंगी। उदाहरण के लिये, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मुझे बता रहे थे कि वे 
मेंगनगीज तथा अन्य खनिज पदार्थ राज्य से निर्यात करते हैं। बिहार अभ्रक तथा ऐसी 
अन्य वस्तुओं का निर्यात करता है। वे विक्रय कर के रूप में केवल एक दो 
पैसा प्रति री लगा देते हैं। इससे प्रांत के कोष में एक करोड़ के लगभग रुपया 
आ जाता हे। 


अब हम कह चुके हैं कि यदि ये वस्तुएं राज्य में उपभोगार्थ हों तभी यह 
कर लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं; और इसका परिणाम यह होगा कि प्रांतों 
के वित्तों में भयानक कमी पड़ जायेगी। अतएव मेरे विचार में 409 ॥6 छएप[005९ 
् ०णाषप्राए/0ण ॥] 98 $508८' शब्द हटा दिये जाने चाहियें और उस कमी को 
पूरा करने के लिये मैं एक नये खंड का सुझाव दे रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ा 
था और जिसमें लिखा है “प्ना७ एग्जाणा एक्राभाला। 54 ॥8ए९ १९) (जा ह। 0 हैं।॥॥॥ ॥ 0 । 
॥6 |99ए95 जा 72596९ ए 965 णा 53९ 0 7पफ्ाट935९ एस 20005 जाती 3 शरण ॥0 
छापाए प्राय ॥ 6 4895$ 78306 99 ॥6 प्रधा०प्5 59068 णए ॥6 एआंणा त गा 
प6 गराटार835 ० 6 एगंणा ३5 ॥ ए0०७” यह तर्क किया जा सकता है कि यदि 
यह शक्ति यहां नहीं रखी गई तो कई राज्य ऐसे कर लगायेंगे जो वास्तव में आबकारी 
कर या उत्पादन कर ही होगा। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जब ऐसे कर 
लगाये जायें जिनसे केन्द्र को या व्यापार को हानि पहुंचे, तब खंड (4) में प्रदत्त 
यह शक्ति प्रयुक्त होगी और मैं यह भी कहता हूं कि राष्ट्रपति को अंतिम शक्ति 
होगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र हस्तक्षेप कर सके। 


संविधान का मसौदा [3243 


इसके साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि इस अनुच्छेद 264क से प्रांतों को 
ऐसा कुचल दिया जाये कि वे अपने राष्ट्रनिर्माण के कार्यों--जैसे शिक्षा आदि को 
भी न चला सकें। अतः मेरे इस संशोधन से, कि +णा 6 ८णा5हप्राप्ाणा का 2 
5/४०' इन शब्दों को हटा कर खंड 4 जोड़ दिया जाये, केन्द्र को किसी प्रकार 
की हानि नहीं होगी और राज्य को भी कुछ आय हो जायेगी। वास्तव में वित्तीय 
उपबंधों संबंधी हमारे वाद-विवाद के समय आसाम जेसे राज्यों ने हमें बताया था 
कि वे खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि उत्पन्न करते हैं किन्तु उन्हें कुछ भी नहीं 
मिलता है। प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह बात तय हो गई थी कि वे 
एक पाई तक का विक्रय-कर लगा सकते हैं जिसे उन्हें अपना प्रशासन चलाने 
के लिये कुछ आय मिल जाये। यह तो न्यायपूर्ण ही है कि जा प्रांत कोई वस्तु 
उत्पन्न करता है उसे उसके राजस्व का कुछ तो भाग मिलना ही चाहिये। वास्तव 
में मेरे प्रांत में चीनी होती है जिस पर कर नहीं हे, पर गन्ना कर से ही हमें 
एक करोड़ रुपया मिलता है। 


मैं नहीं समझता कि ऐसे निर्बन्धनों से केन्द्र को कुछ मिलेगा। किन्तु उनसे 
प्रांतें के मुख्य राजस्व स्रोत को हानि होगी। वास्तव में कुछ प्रांतों में राजस्व बहुत 
अधिक हैं। अतएव मेरे विचार में यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें समुचित 
संशोधन होना चाहिये, और मैं नहीं समझता कि प्रांतों के साथ ऐसा अन्याय होना 
चाहिये जेसा इस अनुच्छेद में होता है। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया 
जायेगा तो केन्द्र और प्रांतों को-दोनों को लाभ होगा, और “0 6 एप्ए08९ ० 
०णा5प्राएंणा 7 9 $86 इन शब्दों को हटा देने से आयात तथा निर्यात शुल्कों 
में से केन्र का कुछ नहीं जायेगा। मेरे विचार में किसी प्रांतीय सरकार का यह 
विचार नहीं है कि उस कृत्य को हथिया ले, और इसके अतिरिक्त खण्ड (4) 
से संघ संसद को विक्रय कर की राशियों पर सीमा लगाने का सामर्थ्य होगा और 
उससे आयात तथा निर्यात पर प्रभाव नहीं पडेगा और यदि थोड़ा-सा कर लगा दिया 
जायेगा तो प्रांतों को लाभ हो सकेगा और यह उनके लिये बहुत अच्छा रहेगा। 


उन प्रांतों के प्रति भी यह अन्याय है, जो पेट्रोलियम अथवा चाय जैसे मुख्य 
वस्तुओं को पैदा करते हैं, कि उन्हें उनमें से कोई आय न दी जाये। अब यदि 
आसाम को एक दो पैसा प्रति मन का थोड़ा-सा विक्रय-कर लगाने की अनुमति 
दे दी जाये तो उसे अपने प्रांत के लिये बहुत धन मिल जायेगा। इसी प्रकार बंबई 
जैसे प्रांतों को वहां उत्पन्न वस्तुओं पर विक्रय कर से कुछ धन मिल जायेगा और 
यदि ये सब देश भर में एकसम हों तो प्रांतों को भी लाभ होगा और अंतर्राज्यिक 
व्यापार तथा आयात एवं निर्यात में कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे विचार में मेरे 
हक बा न्यायपूर्ण हैं और इन मामलों के लिये उपबंध कराने की कुछ व्यवस्था 

नी चाहिये। 


*भ्री महावीर त्यागी: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 8 के संशोधन संख्या 425 में, अनुच्छेद 264क के खंड (॥) 
के पश्चात्‌, निम्न नया परन्तुक प्रविष्ट कर दिया जाये: 


“[7090966 ॥4/ 6 89]6 (8 ४॥9]|] 70 ०४८९८९ 7२६. ३/2 7&८शा[ 0 ॥6 59९ 
[70०८.' 


3244 ] भारतीय संविधान सभा [।6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री महावीर त्यागी] 
[किन्तु विक्रय. कर विक्रय-मूल के 3/2 प्रतिशत से अनधिक होगा।]” 


श्रीमान, इस संशोधन को पेश करते हुए मैं उन लोगों के नाम में जिनके प्रतिनिधि 
हम हैं, सदन की न्याय-भावना से अपील करता हूं। एक दृष्टिकोण से यह अनुच्छेद 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह संविधान राज्य तथा जनता के बीच 
एक संविदा है। इस संविदा का मसोदा बनाने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों की 
इच्छा पर छोड़ा गया है। अतएव हमें उन प्रशासकीय कठिनाइयों से विचलित नहीं 
होना चाहिये जो विविध प्रांतों में, माननीय मंत्री बतायें वरन्‌ हमें सामान्य नागरिकों 
की कठिनाइयों का ध्यान रखना चाहिये। संविधान नागरिक तथा राज्य के बीच एक 
संविदा है इसकी मुख्य शर्तें ये हैं कि नागरिक अमुक-अमुक कर देगा जब भी 
उसे विधि द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जायेगा। यह सबसे बड़ा दायित्व हे जो 
नागरिक अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हैं। एक ओर भारत के नागरिक हैं और 
दूसरी ओर संविदे के दूसरे पक्षक, राज्य की ओर से डॉ. अम्बेडकर हैं। वे राज्य 
का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा राज्य के दृष्टिकोण को ही पेश कर रहे हें। राज्य, 
इस संविधान द्वारा शांति बनाये रखने का तथा जनता की समृद्धि को बढ़ाने का 
उत्तरदायित्व लेता है। जनता अनुपस्थित है, मैं उन लोगों के प्रतिनिधियों की सद्भावना 
को अपील करता हूं कि वे अपने लोगों के प्रति जिनके वे प्रतिनिधि हैं, सच्चे 
रहें तथा राष्ट्र के इस उच्चतम न्यायालय में उनके हितों का रक्षण करें। हम उनकी 
अनुपस्थिति में ही इस सदन में उनके भाग का निर्णय कर रहे हैं। 


जब हम प्रांतीय सरकारों को किसी नागरिक की जेब से एक पाई लेने की 
अनुमति दें तो हमें देखना चाहिये कि वह राजी से ली जाये और प्रत्येक पाई 
अंततः उसकी जेब में ही वापस लोट जाये चाहे उस व्यक्ति को उसके बदले 
में कोई सुविधाएं मिलें या अधिक राशि मिल जाये। आज भारत में सैकड़ों कर 
लिये जा रहे हैं और जनता को वास्तव में इन करों में से कोई विशेष लाभ नहीं 
होता, न उन्हें अधिक समृद्धि प्राप्त होती है जिसकी आशा सरकार से करने के 
लिये उन्हें कहा जाता है और न कोई और ही सुविधा प्राप्त होती है। राज्य यहां 
भारत में थोड़ी सी सेवा अवश्य करते हैं किन्तु उसका जनता पर अतिरिक्त भार 
पड़ता है। उदाहरणार्थ रेलें जनता की सुविधा के लिये हैं किन्तु उन्हें वाणिज्यिक 
आधार पर चलाया जाता है तथा जनता को उनके लिये पैसा देना पड़ता है। तार, 
डाकघर, नहरें आदि सब सुविधाएं कहलाती हैं पर उनके लिये हमें अतिरिक्त 
धन देना पड़ता है। राज्य जनता को कोई भी मुफ्त सुविधा नहीं देता--केवल कुछ 
कुनीन पानी मिला कर निर्धन लोगों में मुफ्त बांट दिया जाता है। अन्यथा डॉक्टर 
भी शुल्क लेते हैं और लोगों से पैसा लेकर इलाज करते हैं। अतः हम देखते 
हैं कि राज्य कोई सुविधा मुफ्त नहीं दे रहा, केवल हम अपने नागरिकों को यह 
विश्वास दिला कर मानसिक संतोष दे रहे हैं कि वे स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्रता के 
मूल्य को नहीं जानते। सरकार करों के बारे में सफाई देती है कि वह युद्ध में 
" की रक्षा करता है। जब भी युद्ध होता है तब अतिरिक्त कर लगाये जाते 
| 


संविधान का मसौदा [3245 


अब, मेरा निवेदन है कि हमें गैर-सरकारी व्यक्तियों से जो कर मिलते हैं वह 
उन्हें वापस नहीं लौटते। यदि प्रांतीय सरकारों को विक्रय-कर उगाहने की अनुमति 
दी जाये तो उन्हें यह भी देखना चाहिये कि वे वाणिज्य में समृद्धि बढ़ायें और 
उन लोगों में व्यापक वैभव बढ़ायें जो वाणिज्य में लगे हुए हैं। अब वे दुकानदारों 
को या उन लोगों को जो खरीदते या बेचते हैं या सुविधाएं प्रदान करते हैं? वे 
उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाते। क्या उन्होंने कोई नई मंडियां बनाई हैं या कोई नई 
सुविधाएं प्रदान की हैं? यह कर किसलिये है? जब प्रांतीय विषयों की सूची में 
विभिन्‍न करों का उल्लेख किया गया था तब यह समझा गया था कि विक्रय कर 
प्रांतें के लिये छोटी सी सहायता है। क्योंकि उनका राजस्व बढ़ने की संभावना नहीं 
है। प्रांत अधिकत: अपने भू-राजस्व पर निर्भर हैं जो कई वर्षों के लिये लगभग 
पर निश्चित ही है। अतः प्रांतीय सरकारों के काम बढ़ने के साथ-साथ यह अच्छा 
समझा गया था कि उन्हें अपने आय-व्ययक का संतुलन करने के लिये कुछ 
अतिरिक्त राजस्व दिया जाये। 


अब श्रीमान उन्हें विक्रय-कर के रूप में यह थोडा-सा सहारा दिया गया था। 
मैं देखता हूं कि वस्तुस्थिति ऐसी है कि कुछ वर्षों में ही परिस्थिति बिल्कुल बदल 
गई है। विक्रय-कर राजस्व का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है, उनसे भी बड़ा बन 
गया है जो उनके राज्य के मुख्य स्रोत थे। मेरे प्रांत में युद्ध से पूर्व कुल राजस्व 
मुश्किल से 3 करोड़ के लगभग था। अब वह लगभग 55 करोड़ बन गया हे। 
ये अन्य कर भी जो प्रांतों ने अपने राजस्व के मुख्य स्रोत के अतिरिक्त लगाये 
हैं जनता पर ही पड़े हैं। 


अब श्रीमान भारत में करों का भार सबसे अधिक हेै। भारत में युद्ध काल 
में भी इतने कर नहीं लगाये गये जितने कि आज हैं। और सरकार इन करों के 
बदले में सबसे कम सुविधाएं दे रही है। यह सदन उच्चतम प्राधिकारी है जिसमें 
प्रभुता की सब शक्तियां निहित हैं। हम उच्चतम न्यायालय के रूप में यह निश्चित 
करने के लिये बैठे हें कि क्‍या हम प्रांतीय सरकारों को छूट दे सकते हैं कि 
वे जनता पर कर लगाये जायें तथा कोई उच्चतम सीमा उस पर न लगे। क्‍योंकि 
विक्रय. कर पर कोई सीमा नहीं है इसलिये वे कर को बढ़ाये जा सकते हैं और 
अंततोगत्वा ऐसा वक्‍त आयेगा जब जनता अधिक कुछ देने में समर्थ नहीं रहेगी 
और इसका विपरीत प्रभाव हमारे केन्द्र के करों पर भी पडेगा। यदि प्रांतीय सरकारें 
अपने करों को वर्तमान गति से बढ़ाती गईं तो जनता की समस्त करदान की समर्थता 
का शोषण प्रांतीय सरकार द्वारा ही हो जायेगा तथा इससे केन्द्रीय सरकार को हानि 
पहुंचेगी। मेश कहना यह है कि यदि हम सीमा निश्चित नहीं करेंगे तो प्रांतीय सरकारें 
कर बढ़ाये जायेंगी और यह उन लोगों के साथ घोर अन्याय होगा जो हमारी दया 
पर निर्भर हैं। और जिन्हें विरोध करने का या कर देने से इनकार करने का अधिकार 
भी नहीं होगा। उन्हें केवल इसी बात पर संतोष करना होगा कि आखिर उन पर 
वे ही लोग कर लगा रहे हैं जिनके लिये उन्होंने मत दिये थे। यह “मत पेटिका 
लोकतंत्र' है जिसका लोगों पर यह प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि श्रीमान, 
दो पैसे रुपये की दर नियत कर देनी चाहिये, जो 3/2 प्रतिशत बैठता है, ताकि 
प्रांत इस कर की दर को न बढ़ा सकें। 
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[ श्री महावीर त्यागी] 


फिर मैं एक और दृष्टिकोण से भी सीमा नियत करना चाहता हूं। मेरा यह 
कहना है कि चाहे विविध प्रांतों के आय-व्ययक बहुत बढ़ गये हैं, फिर भी वे 
जनता को पुरानी सरकारों से अधिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। परिणाम यह है कि 
यद्यपि वे अपने आय-व्ययकों को अवाध रूपेण बढ़ा रहे हैं क्‍योंकि उन्हें कर उगाहने 
की स्वतंत्रता है, फिर भी वे अपना व्यय घटाने के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं; 
किसी प्रांत में व्यय घटाने की प्रवृत्ति है ही नहीं। आज व्यय इतने हैं जितने युद्धकाल 
में भी नहीं थे। में कहता हूं कि युद्ध एक आपात था और उन्हें अस्थायी रूप 
में कर लगाने पड़ते थे। श्रीमान, उस समय विदेशी शासन था। किन्तु आज जनता 
की सरकार हेै। यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया है फिर भी प्रांतीय सरकारों ने अपना 
व्यय कम करना आरंभ नहीं किया है। उनकी अधिकांश आय खर्च-खाते में चली 
जाती है और उसका कोई भी अंश पूंजीखाते में खर्च नहीं होता जिसका उद्देश्य 
लोगों को समृद्ध बनाना होता है। यदि इस धन को पूंजीखाते में खर्च किया जाता 
तो मैं इसकी सराहना कर सकता था। खर्च खाते में से बहुत कम धन पूंजी खातों 
में जा रहा है। पूंजीखाते में जब भी कोई धन व्यय करना होता है तब उसे ऋण 
द्वारा प्राप्त किया जाता है। 


इस प्रकार, श्रीमान, वे प्रांतों के साधनों को ही नहीं घटा रहे हैं, वरन्‌ नागरिकों 
पर भी भार डाल रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यदि इस प्रकार प्रांतों 
को आजादी दे दी जायेगी कि वे प्रांत के नागरिकों पर भार बढ़ाये जायें तो इसका 
प्रभाव समस्त देश की समृद्धि पर पडेगा। अतः जब हम नागरिकों तथा राज्यों के 
बीच विनिश्चय कर रहे हैं तब हमें वे सीमायें भी नियत कर देनी चाहियें जहां 
तक प्रांत जा सकते हैं। अत: मैं, दलीय पक्षपातों को त्याग कर, प्रांतीय सरकारों 
से अनुरोध करता हूं कि हमें, राष्ट्र के न्यायाधीशों के रूप में बैठे हुए नागरिकों 
के प्रति जो यहां उपस्थित नहीं हैं, न्याय करना चाहिये--पक्षपात हीन न्याय, पूर्ण 
न्याय, ठीक-ठीक तथा संतुलित न्याय करना चाहिये। उन्हें पूरा न्याय मिलना चाहिये। 


आजकल की विक्रय-कर प्रणाली में कई त्रुटियां हैं। अब, दिल्ली में विक्रय 
कर नहीं है; संयुक्त प्रांत में मोटर गाड़ियों, रेडियो, बाइसिकलों आदि पर विक्रय 
कर है। जब भी मेरठ में किसी नागरिक को मोटर गाड़ी या बाइसिकल की अपेक्षा 
होती है वह वहां स्थानीय डी पर नहीं जाता। स्थानीय अधिकरण को हानि होती 
है। वह दिल्‍ली आ जाता है। मैं देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर मुझे चुप होने के 
लिये कह रहे हैं। वे अनुचित प्रभाव डाल रहे हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः मैंने यह बात समझ ली हे। 


*थ्री महावीर त्यागीः क्‍या आप समझ गये? क्‍या आप इसकी सराहना भी 
करते हें? क्या आप मेरी बात मानने के लिये तैयार हैं? 


आपके पीछे जनता के प्रतिनिधि हें। डॉ. अम्बेडकर में आपको विश्वास दिलाता 
हूं कि यदि आप न्यायी हैं, यदि आप न्याय को मान्यता देते हैं, तो आप अपने 
जीवन में आगे चल कर भारत के उच्चतम न्यायाधीश बन सकते हें, यदि आप 
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नागरिक के प्रति न्याय करें। मेरा निवेदन है, श्रीमान, यही तरीका है जिससे कि 
कर लगाया जा रहा है। एक राज्य में दो आना रूपया कर है और दूसरे राज्य 
में दो पैसा रुपया कर है। एक राज्य में एक ही स्थान पर कर लगाया जाता हे, 
दूसरे राज्य में कई स्थानों पर बिक्री के समय कर लगाता है। जुआधार के समान 
जो भी कुछ रकम देता है उसका कुछ अंश जुए के कोष में चला जाता हे। 
इस गे प्रांत प्रत्येक बिक्री के पीछे पड़े हुए हैं। यह तो अंधा कानून बनता 
जा रहा है। 


मेरा निवेदन हे कि यह बहुत गम्भीर मामला है। अच्छा हो यदि डॉ. अम्बेडकर 
समस्त अनुच्छेद पर पुनर्विचार करें तथा इसे "एक रूप कर' बना दें तथा केन्द्रीय 
सरकार के हाथ में दे दें। केन्द्रीय सरकार के लिये सबसे अच्छी बात यह होती 
कि वे एक विधि बना देते। जिससे कि प्रांतों में करारोपण में एकरूपता आ जाती 
और कर एक ही स्थान पर वसूल होता और एक ही वस्तु के विषय में वसूल 
होता। इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं आशा करता हूं कि सदन, उन आदेशों की 
परवाह न करते हुए जो उन्हें मिले हों, कृपया न्याय करेगा और इस मामले में 
स्वतंत्रतापूर्वकक्क बोलेगा तथा मत देगा और नागरिकों के अधिकारों का रक्षण करेगा। 


*अध्यक्ष: कुछ ऐसे संशोधन हैं जो इस अनुच्छेद की मूल प्रस्थापना के विषय 
में हैं। मुझे पता नहीं है कि वे सब संशोधन अब ठीक बैठते हैं या नहीं किन्तु 


बे तो ऐसा है ही जो पेश हो सकता है। संशोधन सं. 385, श्री अजित प्रसाद 
न। 


नि *श्री अमिय कुमार घोष (बिहार ; जनरल): मेरे नाम से संशोधन सं. 383 
| 
अध्यक्ष: में पहले संशोधन सं. 385 को लेता हूं। 
(संशोधन सं. 385 को पेश नहीं किया गया।) 
“अध्यक्ष; कया आप संशोधन सं. 383 को पेश करना चाहते हें। 
*थ्री अमिय कुमार घोष: हां श्रीमान। 
“अध्यक्ष; जरा बताइये कि अब यह इसमें कैसे ठीक बैठता है। 


*थ्री अमिय कुमार घोष: अध्यक्ष महोदय, हां, मेरा संशोधन सं. 383 पहले 
संशोधन सं. 307 पर था, अर्थात्‌ अनुच्छेद 264-क के मूल मसौदे पर था, किंतु 
अब उस संशोधन पर दूसरा एक संशोधन पेश कर दिया गया है जिससे पहले 
की स्थिति में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता, केवल इतनी सी बात है कि कुछ छोटी 
छोटी बातों को स्पष्ट करने के लिये पुराने अनुच्छेद में एक व्याख्या जोड़ दी गई 
हैं। अत: मेरा संशोधन उस संशोधन में भी ठीक बैठता है जो अभी डॉ. अम्बेडकर 
ने पेश किया है। अतएव मैं अपना संशोधन पेश करता हूं: 


“कि सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 307 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
264क का खंड (2) हटा दिया जाये।” 
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[ श्री अमिय कुमार घोष] 


इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि खंड (2) को हटा दिया जाये जो 
अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य के विषय में है तथा ऐसे वाणिज्य को विक्रय 
कर से मुक्त करता है। वास्तव में मेरा स्पष्ट विचार यही है कि यह संविधान 
चाहे किसी रूप में संथानीय हो किंतु असल में यह एकात्मक संविधान ही हे। 
इस संविधान में सब शक्तियों तथा वित्त-साधनों को केन्द्र ने ले लिया है और 
प्रांतें के पास अपने साधन नहीं रहे हैं। वास्तव में संघ पर इतना बोझ डाल दिया 
है कि वह शायद अपने बोझ से ही टूट जाये। यह कहा जाता है कि हमें प्रांतीय 
स्वायत्तता प्राप्त है, किन्तु मैं बलपूर्वक कहता हूं कि इस संविधान के अन्तर्गत हमें 
जो प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त होगी वह 935 के अधिनियम वाली से भी बुरी होगी। 
अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि इस संविधान में प्रांतें को केवल एक ही 
कर-साधन प्राप्त है और वह है--विक्रय कर। किन्तु इस शक्ति को भी इस नये 
अनुच्छेद 264क द्वारा बहुत हद तक छीन लिया गया है। 


अब मैं विशेषत: बिहार प्रांत के निर्देश से बोलूंगा, क्‍योंकि मुझे अन्य प्रांतों 
की विक्रय-कर स्थिति का ज्ञान नहीं है। जहां तक बिहार का संबंध है, मुझे बलपूर्वक 
कहना होगा कि यदि यह नया अनुच्छेद 264क रहेगा तो इस प्रांत को तत्काल 
2 करोड़ रुपये की आय की हानि होगी। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और उसके 
फलस्वरूप प्रति व्यक्ति व्यय भी समस्त भारत में न्यूनतम है, कारण यह है कि 
अब तक उसके वित्तीय साधन अपरिवर्तनशशील थे। उसकी भू-राजस्व की आय भी 
निश्चित है। संयुक्त प्रांत, मद्रास तथा बम्बई जैसे अन्य प्रांत | में भू-राजस्व बढ़ता 
रहता है, किन्तु बिहार में स्थायी कर व्यवस्था के कारण भूमि से आय सदा एक-सी 
रहती है, वह लगभग दो करोड़ से कुछ कम हे। 


फिर आय का एक दूसरा स्रोत है--आबकारी, किन्तु यदि मद्य-निषेध होगा तो 
प्रांत के वर्तमान राजस्व में से साढ़े पांच करोड़ की हानि हो जायेगी और इस 
हानि को पूरा करने का एकमात्र वित्तीय साधन यह विक्रय कर ही रह जाता है। 
यह विक्रय कर ही एकमात्र लचकदार कर था जो राज्यों के पास शेष था जिससे 
वे अपने राजस्व को बढ़ा सकते थे, के वह भी उनसे छीना जा रहा है। बिहार 
के पास महान साधन हैं किन्तु उनके हुए भी वह भारत के निर्धनतम प्रांतों 
में से है। आज भारत में प्रयुक्त होने वाले कोयले तथा लोहे का तीन-चौथाई बिहार 
से आता है। इनके अतिरिक्त चीनी, सीमेंट, मिर्च, तम्बाकू आदि अन्य वस्तुएं भी 
बिहार से बाहर जाती हैं; किन्तु यदि यह उपबन्ध रहेगा तो परिणाम यह होगा कि 
बिहार को इन चीजों पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होगा तथा वह अपने 
धन से भी कोई लाभ नहीं उठा सकेगा। इस अनुच्छेद से सदा के लिये आय 
बढ़ाने का द्वार भी बन्द हो जाता हे। 


अतएव यही न्याय है कि बिहार को, जो प्रांत के श्रम द्वारा लोहा, कोयला 
आदि पैदा करता है तथा उन ओश्योगिक क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाये रखने के 
लिये बहुत धन व्यय करता है, उन में से कुछ आय भी मिलनी चाहिये। यह 
बात तो समझ में आ सकती हे कि कोई ऐसा खंड रख दिया जाये कि उन सब 
वस्तुओं पर जो किसी प्रांत से बाहर जायें एक समान दर से कर लगेगा तथा उस 
कर में से एक अंश तो उस प्रांत को मिलेगा जो उसे पैदा करता है तथा शेष 
उस प्रांत को मिलेगा जहां वह वस्तु खर्च होती है। वर्तमान अनुच्छेद 264क के 
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अधीन लोहा, कोयला तथा अन्य वस्तुएं बिहार से बाहर जायेंगी, पर प्रांत को उन 
पर कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। यह स्थिति प्रांत के प्रति अन्यायपूर्ण है। 
इसका प्रभाव प्रांत के वित्तीय साधनों पर बहुत बुरा पडेगा। 


राज्य-सरकारें प्रधानतः जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और वे कई सामाजिक कल्याण 
के कार्यों को करने के किये नेतिक रूप में बाध्य हैं। उन्हें विधि-व्यवस्था बनाये 
रखनी पड़ती है जिस पर महान व्यय होता है। उन्हें कमी, अशिक्षा, रोग तथा बेकारी 
को दूर करना होता है। इन कर्तव्यों को कैसे किया जाये? इन सब कार्यों 
50043 धन खर्च करना पड़ता है। किन्तु आय नहों होगी तो खर्च कहां से किया 
जायेगा? 


अतः मैं इस अनुच्छेद 264क का विरोध करता हूं और मेरा निवेदन है कि 
जहां तक अंतर्राज्यिक व्यापार का संबंध है, विशेषत: बिहार का, मैं मसौदा समिति 
से प्रार्था करता हूं कि वे इस विषय पर पुनःविचार करें। प्रतिदिन प्रांतों पर नये 
उत्तरदायित्व लादे जा रहे हैं और वे उन्हें पूरा करेंगे तो बहुत धन चाहिये, अधिक 
धन चाहिये। देश में स्थिति ऐसी है कि पुलिस तथा अन्य प्रशासकीय मामलों पर 
खर्च बढ़ते 0 हैं। वे कहां से पूरे हो सकते हैं जब तक कि हमारे अपने वित्तीय 
साधन न हों? 


अतः, मैं इस अनुच्छेद 264क का विरोध करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि 
जहां तक अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य का संबंध है, उन्हें विक्रय कर से 
मुक्त नहीं करना चाहिये तथा प्रांतों को ऐसे महत्वपूर्ण आय-साधन से वंचित नहीं 
करना चाहिये। इस अनुच्छेद से केवल बडे व्यापारी को ही लाभ होगा जो सदा 
करों को देने से बचता रहता हे, किन्तु छोटे व्यापारियों को तथा उपभोक्ताओं को 
कोई लाभ नहीं होगा। यदि विक्रय कर लगाने की शक्ति को इस प्रकार समाप्त 
करना है तो यही अच्छा है कि राज्यों को सर्वथा समाप्त ही कर दिया जाये। यदि 
आप राज्यों को बनाये रखना चाहते हैं तो आपको उन्हें अनाथ के समान नहीं बना 
देना चाहिये जो सदा झोली फैला कर संघ सरकार के सामने धन तथा सहायता 
की याचना करते रहें। उन्हें अपने पैरों पर खडे होने की शक्ति देनी चाहिये और 
कुछ साधन देने चाहिये जिनसे वे अपनी विभिन्‍न योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। 
स्वस्थ्य राज्य से ही शक्तिशाली संघ बनता हे। 


फिर, श्रीमान, इस नये अनुच्छेद में लिखा हैः-- 


&]२०89ए 0 996 शा 005९, ण 8प7॥0756 ॥6 ॥790थ।0ा ०0, ३ ४ 0णा 

॥6 $88९ 0 9प्राए35९ 0 20065 जाला छपी 5$8९ 0 9प7/0095९ (3९$ [0]80९--- 

रा 4 4 

(0) गा 6 ९0प्रा5९ ण 6 कछ79ण7 ए ॥6 20065 0, ० ९४9०7 ०0 ॥6 
20005 0प्रा 0, 6 (शााञा0त9 0ए पाते. 

[राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या 
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(ख) भारत राज्य-श्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर निर्यात के 
दौरान में, होता है वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत 
करेगी।] ” 
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[ श्री अमिय कुमार घोष] 


अब इससे व्यापारी को बचने की काफी गुंजाइश हो जाती है। निर्यात के समस्त 
मामलों में वस्तु के देश से निर्यात होने तक कई क्रय विक्रय हो जाते हैं। किन्तु 
इस खंड के अन्तर्गत ये सब क्रय विक्रय--वे मध्यवर्ती क्रय-विक्रयः भी--विक्रय 
कर से मुक्त होंगे। यह बात समझ में आ सकती थी यदि निर्यात के समय ही, 
अर्थात्‌ निर्यात के पहले अंतिम क्रय-विक्रय पर ही विक्रय-कर नहीं लगाया जायेगा। 
किन्तु वर्तमान रूप में इस खंड का तो यह अर्थ है कि सामान के भारत के 
राज्य क्षेत्र से बाहर भेजने के दौरान में जितने भी क्रय-विक्रय होंगे वे सब विक्रय-कर 
से मुक्त होंगे! अब आप इन क्रय-विक्रयों के विषय में कैसे जान सकते हैं कि 
वे किस प्रकार के हैं। 'क' किसी वस्तु को यह कहकर खरीदता है कि वह 
उसका निर्यात करेगा। किन्तु वह उसका निर्यात करने की बजाय 'ख' को बेच 
देता है तथा 'ख' भी उसे निर्यात करने का प्रयोजन बताकर ही खरीदता है, और 
इस प्रकार वह वस्तु एक हाथ में दूसरे हाथ में जाती है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत 
में जाती है पर उस पर कर नहीं लगता और शायद अंत में वह वस्तु निर्यात 
होती ही नहीं है। आप इस क्रिया को कैसे रोक सकते हैं? यदि इस खंड को 
इसी रूप में पारित कर दिया जायेगा तो बहुत कठिनाई होगी तथा गड़बड़ होगी। 
अतः मेरा नम्र निवेदन है कि यहां निर्यात तथा आयात की स्पष्ट परिभाषा कर 
देनी चाहिये, और हमें कहना चाहिये कि निर्यात का अर्थ है “अन्तिम क्रय-विक्रय ' 
और आयात का अर्थ है “प्रथम क्रय-विक्रय', और केवल इन्हीं क्रय-विक्रयों में 
वस्तु को विक्रय-कर से मुक्त किया जायेगा, अन्य स्थितियों में नहीं। 


इन शब्दों के साथ, श्रीमान, मैं अपने संशोधन को सभा में स्वीकृति के लिये 
पेश करता हूं। 


न “अध्यक्ष: डॉ. कुंजरू, क्या आप इस अनुच्छेद पर संशोधन पेश करना चाहते 
हे 

*पं, हृदय नाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : जनरल हा हां, श्रीमान, किंतु मेरा संशोधन 
टाइप हो रहा है और आशा है वह शीघ्र ही हो जायेगा। आशा है आप 
मुझे कुछ समय देंगे, जिससे..... 


*अध्यक्ष: आप उसे बाद में पेश कर सकते हैं और इस बीच में हम कुछ 
चर्चा चला सकते हैं। 


श्री जगत नारायण लाल। 


*भ्री जगत नारायण लाल (बिहार : जनरल) : श्रीमान, मैंने कोई संशोधन नहीं 
भेजा हे, और न मेरा विचार किसी संशोधन के समर्थन में, जो पेश हो चुका हो, 
जोर देने का है। किंतु साथ ही में इस अनुच्छेद 264क के प्रस्तावक को एक 
सुझाव देना चाहता हूं कि वे कुछ बातों पर विचार करें जिन्हें सदन में काफी 
बड़ा वर्ग प्रबल रूप में अनुभव कर रहा है तथा जिनके कारण यहां पहले ही 
बताये जा चुके हें। 


इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है कि राज्यों को आयात या निर्यात पर कर 
न लगाने दिया जाये। किंतु जैसा कि कुछ सदस्य पहले कह चुके हैं, और मुझे 
उसी बात को दोहराना पडेगा कि जब तक कि +॥ ॥6 ००एा5८ ए* इन शब्दों को 
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स्पष्ट नहीं किया जायेगा जो खंड () के उप-खंड (ख) में है तब तक इन 
शब्दों से अवश्य काफी गड़बड़ी होगी। यह बताया गया है कि अमरीका के उच्चतम 
न्यायालय ने इस प्रश्न पर कुछ विनिश्चय किये हैं जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई 
है। कई कारणों से हम चाहते हैं कि ये शब्द हटा दिये जायें। मेरा सुझाव है कि 
उनके स्थान पर गाल गरांगभि 5926 णगराएणा 0 तथा (४ ॥6 परधा॥० 582० 
्ण ०>फुणा 0ए ० पा09' ये शब्द रख दिये जायें। मेरा सुझाव है इन शब्दों को 
रखा जाये, पहला कारण यह है कि इससे गड़बड़ दूर हो जायेगी, दूसरा कारण 
यह है कि वे कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जो किसी वस्तु के एक हाथ से दूसरे 
हाथ में जाने से तथा अंततः उसका एक अंश निर्यात होने से पैदा हो जाती हें। 
अन्यथा बहुत ज्यादा बड़ुबड़ी होगी और बहुत कठिनाई होगी। 


पहले के कुछ वकक्‍ताओं ने पहले ही बता दिया है कि यदि उप-खंड () 
में 4णाः 06 एप9058० एण ०णा5इप्राएरंणा ॥ 9 $86! इन शब्दों को रहने दिया 
जायेगा तो बिहार तथा मध्य-प्रदेश जैसे प्रांतों को क्या-क्या कठिनाइयां होंगी, और 
मैं इन युक्तियों को दोहराना नहीं चाहता। किंतु मैं यह बात अवश्य बताना चाहता 
हूं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण राजस्व-साधनों की आवश्यकता है जिससे कि हम उन 
कार्यों को पूरा कर सकें जो कांग्रेस ने हमें सौंपे हैं--जेसे मद्य-निषेध आदि हैं--- 
और विक्रय कर अत्यन्त महत्वपूर्ण राजस्व साधन है जो बढ़ता रहता है। केन्द्र को 
कोई हानि भी नहीं होती और उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, फिर यह कहना 
व्यर्थ है कि जिन प्रान्तों में लोहा, चीनी, कोयला, सीमेंट आदि बड़ी-बड़ी चीजें 
बनती हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वे प्रांत उनके विक्रय पर प्रांत 
में या बाहर कर न लगायें। अतः मैं चाहता हूं कि (0० ॥6 एछपए058९ ० 
०णा5प्राएांणा 7 ॥4 58०! ये शब्द हटा दिये जायें। अन्यथा उप-खंड (2) का 
परन्तुक हटा दिया जाना चाहिये जिसमें लिखा हे कि वे कर एक वर्ष तक लगाये 
जा सकते हैं, और वे कर पहले के समान लगते रहने चाहियें। 


मैं इस अनुच्छेद के प्रस्तावक को ये ही थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। मैं 
इस पर संशोधन के रूप में जोर नहीं देना चाहता, वरन! मैं इसे प्रस्तावक की 
सद्भावना पर छोड देता हूं। केन्द्र को हानि पहुंचाने की किसी की इच्छा नहीं 
है, फेडरल सरकार को भी करों से या कर लगाने की शक्ति से वंचित करके 
हानि पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है, और फेडरल सरकार को भी ऐसी इच्छा 
नहीं होनी चाहिये कि राज्यों को हानि पहुंचाई जाये--मुझे आशा है कि ऐसी इच्छा 
नहीं है। दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिये। दोनों का परस्पर संबंध हे, 
क्योंकि फेडरल सरकार तथा राज्यों की सुरक्षितता तथा भलाई पर समूचे देश की 
सुरक्षितता तथा भलाई निर्भर है। अतः, श्रीमान, मैं इन अनुच्छेद के प्रस्तावक से 
अपील करता हूं कि वे इन दो सुझावों पर विचार करें तथा ऐसे परिवर्तन या रूप 
भेद कर दें जो समस्त सदन को स्वीकार्य हों तथा कोई ऐसी क्षोभ की भावना 
न हो और ऐसी भावना न हो कि राज्यों की कठिनाइयों पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया है। जो कुछ कहा जा चुका है उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कहना 
चाहता। 
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पंडित हृदय नाथ कुंजरू: अध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता 
हू 

“कि अनुच्छेद 264क के खंड () के पश्चात्‌, निम्न नये खंड प्रविष्ट कर 

दिये जायें: 


 (]9). 7२०१३एछ ०03 9906 8॥9 ग[056 0 8प॥075$6 6 ॥90थ॥70ा ०0 8 
(9% ०॥ 76 $536 07 9प्राए358 णए[ 20005 जाता 4 9896 ९४८९ए ए]९7८ 
5प९॥ $3]९ 0 एप्ाटा३5९ 45 980९ [00 0 99 8 एणाश्प्रागद', 


([0).. ?्रींभालशा ॥439, 09 ]89, ॥5 ॥6 74शय।ा।पा) 78९४ ४ एगएंी) 3 59८ 
(95% 799 96 |९४९९ 99 3 $696 ० 76 $8]९ 0 9प्राटा856 0 20005. 


[(॥क) राज्य की कोई विधि राज्य के भीतर ही वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी, सिवाय उस स्थिति 
के जब कि वह क्रय या विक्रय किसी उपभोक्ता द्वारा किया जाये। 


(।ख) संसद, विधि द्वारा, अधिकतम दर निश्चित कर सकती है जिससे कोई 
राज्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर विक्रय कर लगा सकता है।]” 


श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर ने सदन के समक्ष जो संशोधन रखा है उससे राज्य 
को आयात तथा निर्यात पर कर लगाने का वर्जन है। इस प्रकार वह केन्द्रीय सरकार 
के हितों की रक्षा करता है। संशोधन से राज्य को यह भी वर्जन हो जाता है कि 
वह अंतर्राज्यिक व्यापार के दौरान में खरीदे गये या बेचे गये माल पर विक्रय कर 
नहीं लगा सकता। इस प्रकार वह उस राज्य के हितों की रक्षा करता है जिसमें 
अंततोगत्वा वे वस्तुएं बिकेंगी। किंतु वह उपभोक्ताओं के हितों का रक्षण बहुत सीमित 
रूप में ही करता है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये हुए संशोधन के खंड 3 में 
कहा गया है कि कोई विधान-मंडल ऐसी वस्तुओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई है, क्रय या विक्रय पर 
कोई कर नहीं लगायेगा, जब तक कि कर लगाने वाली विधि राष्ट्रपति के विचार 
के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो। 


यह संशोधन उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करता है, किंतु केवल उन 
वस्तुओं के विषय में जिन्हें केन्द्रीय सरकार समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक 
घोषित कर दे। यह तो केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर होगा कि वह उस श्रेणी 
में समय-समय पर किन वस्तुओं को शामिल करेगी। अतएव यह अभीष्ट है कि 
उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिये कुछ और किया जाये। 


कई प्रांतों में, श्रीमान, विक्रय कर तभी लगाया जाता है जब कि वस्तुएँ उपभोक्ता 
के पास पहुंचती हें। किंतु सब प्रातों में यह बात नहीं है, और कर की दर पर 
सीमा भी नहीं है। मेरे विचार में जन साधारण के हित में यह अभीष्ट है कि 
संविधान में इन बातों का ध्यान रखा जाये। 
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मेरे संशोधन के प्रथम भाग में यह लिखा है कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर केवल तभी लगाया जाये जब कि क्रय या विक्रय किसी उपभोक्ता द्वारा 
किया जाये। मेरे संशोधन के दूसरे भाग में संसद को प्राधिकार दिया गया है कि 
वह कर लगाने की अधिकतम दर निश्चित कर सकती है। यह कहा जा सकता 
है कि जनता की सामान्य आर्थिक स्थिति से किसी राज्य की सरकार की विक्रय 
कर लगाने की शक्ति पर सीमा लग जायेगी। सर्वप्रथम तो यह निर्धारण करना बहुत 
कठिन है कि उपयुक्त दर क्या होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि दर 
को अनुभव से ही निर्धारित करना है तो परीक्षण तथा त्रुटियां करनी होंगी, किसी 
वस्तु विशेष के कर की आय अधिक हो सकती है, किंतु दूसरी ओर, किसी अन्य 
वस्तु की बिक्री शायद गिर जाये। अतएव यह मामला किसी राज्य के वित्त-मंत्री 
के निर्णय पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे इसी 
समय निबटाना होगा। 


कुछ देशों में बहु-मुखी विक्रय कर है। शायद इन देशों की आर्थिक स्थिति 
ऐसी है कि यहां ऐसे कर लगाये जा सकते हें। किन्तु, भारत में, विशेषतः इस 
समय जब कि मूल्य बहुत चढ़े हुए हैं, यह स्पष्टतः अवांछित है कि उपभोक्ता 
के पास पहुंचने से पहले वस्तुओं के निर्माण में प्रत्येक पग पर क्रय या विक्रय 
पर कर लगे। मेरे विचार में इस पर सब सामान्यतः: सहमत होंगे कि यह अभीष्ट 
है कि इस संबंध में राज्य की शक्ति पर कुछ निर्बधन लगने चाहियें। और जहां 
ऐसा निर्बंधन लगाया भी गया है वहां यह वांछनीय है कि संसद को कर की 
अधिकतम सीमा निश्चित करने की शक्ति होनी चाहिये। 


कई वकक्‍ताओं ने शिकायत की है कि आजकल के विक्रय कर बहुत भारी 
हैं। इससे पता लगता है कि संबद्ध सरकार ऐसी दरों को निश्चित नहीं कर सकी 
है। जिनसे उपभोक्ताओं में संतुष्टता की भावना पैदा हो। अतएव कुछ और कार्यवाही 
करना आवश्यक है। इस संबंध में इतना ही करना काफी है कि संसद को यह 
शक्ति दे दी जाये कि वह, जहां आवश्यक हो, उच्चतम सीमा निर्धारित कर दे। 
वह विलासिता की वस्तुओं के विषय में चाहे वैसा न करे किन्तु ऐसी वस्तुओं 
के विषय में वह सीमा नियत कर सकती है जो, चाहे हमारी प्रधान आवश्यकताओं 
के लिये सर्वथा अपेक्षित न हों, फिर भी जिनकी ऐसी व्यापक मांग है कि जनता 
के लिये उनके बिना काम चलाना कठिन होगा। 


श्रीमान, मेरे विचार में मैंने जो कुछ कहा है उससे मेरे संशोधन का प्रयोजन 
काफी स्पष्ट हो जाता हे और यह सिद्ध हो जाता है कि संशोधन ऐसा है कि 
सदन उसका अनुमोदन कर सकता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, 
डॉ. अम्बेडकर ने सदन के समक्ष जो संशोधन रखा है उसमें केन्द्रीय सरकार के 
हितों का तथा उन राज्यों के हितों का, जिनमें अन्य राज्यों से लाकर सामान बेचा 
जाएगा, पूरा रक्षण किया गया है। किन्तु उसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा अंशतः 
ही की गई है। मेरे संशोधन द्वारा उपभोक्ता की भी उतनी ही पूरी रक्षा की जानी 
है जितनी डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में केन्द्रीय सरकार के हितों की तथा उस 
राज्य के हितों की, जिसमें वे वस्तुएं अंततः बेची जायें, रक्षा की गई हे। 
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*थ्री बी.एम. गुप्ते (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे 
खंड (2) के वर्तमान रूप पर अपना असंतोष अभिव्यक्त करना है। मेरी शिकायत 
यह है कि इसमें प्रांतीय सरकारों की कठिनाइयों का समुचित ध्यान नहीं रखा गया 
है। हमारा राज्य सर्वकल्याणकारी राज्य है और ज्यों-ज्यों समय गुजरेगा वह अधिकाधिक 
वैसा बनता जायेगा, किन्तु अधिकांश कल्याण कार्य प्रांतों और स्थानीय निकायों के 
भाग में आता है। हम प्रशासन के एककों की सीढ़ी पर ज्यों-ज्यों नीचे उतरते हें, 
वे जनता की आवश्यकताओं से अधिक सन्निकट दिखाई देते हैं, और आज भी 
प्रांतीय सरकारों को राष्ट्र-निर्माण के कार्यों को पूरा करने में बहुत कठिनाई पड़ती 
बा रा कई प्रांतों में राज्यों में राज्यों के विलय के कारण उनकी कठिनाइयां बढ़ 
गई हैं। 


उदाहरण के लिये, मेरे प्रांत बंबई का मामला लीजिये, आज बंबई में आगामी 
कुछ वर्षों के आय-व्ययकों में भारी घाटे की संभावना दिखाई दे रही है, और 
ऐसे समय उन्हें कुछ राजस्व-साधन प्रदान करने की बजाय हम उन साधनों पर 
भी निर्बधन लगा रहे हैं जो उन्हें इस समय उपलब्ध हैं। अब, विक्रय कर सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण और शायद सबसे अधिक लचकदार राजस्व साधन है और यदि 
हम उस साधन की आय को कम कर देंगे तो वे अपने घाटे को कैसे पूरा करेंगे? 
प्रांतीय सरकारों ने यह प्रस्थापना रखी थी कि प्रांतों तथा केन्द्र को एक मेज के 
चारों ओर समवेत्‌ होकर समस्त स्थिति का सिंहावलोकन करना चाहिये और देश 
के वित्तीय साधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिये कोई व्यवस्था बना लेनी 
चाहिये, और यदि अधिक कुछ न हो, तो वित्तीय कठिनाइयों में से सबको न्यायपूर्ण 
अंश बंटाना चाहिये। 


श्रीमान, आपने जो विशेषज्ञ वित्त-समिति नियुक्त की थी, उसका प्रतिवेदन उस 
प्रयोजन के लिये प्रशंसनीय अवसर था, किन्तु मस्विदा समिति ने उस प्रतिवेदन पर 
विचार नहीं होने दिया, पूर्व स्थिति को बनाये रखा तथा संविधान के आरम्भ से 
दो वर्ष में एक वित्त-आयोग नियुक्त करने का उपबन्ध कर दिया। वह सकारण 
हो सकता है। मैं उसे चुनौती नहीं देता, किन्तु मेश कहना यह है कि वे ही कारण 
इन निर्बंधनों के आरोपण पर भी उसी प्रकार लागू होने चाहियें। यदि वित्तीय आयोग 
का काम बाद में हो सकता है, तो इन निर्बधनों का आरोपण भी निस्संदेह बाद 
में हो सकता था। आखिर, प्रश्न यह नहीं है कि ये निर्बधन उचित हैं या नहीं-- 
वे उचित हो सकते हैं--किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या प्रांतों को प्रतिकर के रूप 
में अन्य साधन उपलब्ध कराये बिना इन निर्बधनों को लगाना हमारे लिये औचित्यपूर्ण 
है। इन राजस्व-साधनों की अनुपस्थिति में प्रांत क्या करेंगे? वे सदा अनुदानों के 
लिये केन्द्र का मुख देखेंगे और प्रांतीय वित्त मंत्रियों की दशा हम अभागे भिखारियों 
के समान बना देंगे जो केन्द्रीय वित्त-मंत्री के द्वार पर ही पडे रहेंगे। मेरे विचार 
में यह बहुत वांछनीय स्थिति नहीं है। 


ड प्रसन्‍नता है कि इस उपबन्ध में एक रियायत कर दी गई है। वह रियासत 
यह है कि वर्तमान व्यवस्था 3] मार्च 495] तक चल सकती है। मेरा कहना यह 
है कि अच्छा होता यदि यह अवधि उस समय तक बढ़ा दी जाती जब कि प्रथम 
वित्त-आयोग प्रांतों तथा केन्द्र के वित्तीय संबंधों में आवश्यक परिवर्तन कर चुका 
होता। हम निस्संदेह उस समय तक ठहर सकते थे। इसमें डेढ़ के स्थान पर तीन 
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लग जाते, जो छोटी-सी बात है। अन्यथा मैं अनुभव करता हूं कि प्रांतों के वित्तीय 
ढांचे में अवश्य ही गड़बड़ पडेगी। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस गड़बड़ के 
प्रभावों से केन्द्र भी अछूता नहीं रह सकता। 


आखिर केन्द्र तथा प्रांत एक ही व्यवस्था के अंग हैं। उदाहरण के लिये इस 
समय चीनी की स्थिति को लीजिये। केन्द्रीय सरकार ने दिल्‍ली से माल पर ताला 
लगाने का आदेश जारी किया, किन्तु लूट और गोलीकांड कलकत्ता और बम्बई में 
हुए। अत: हमें याद रखना चाहिये कि प्रांतों की आर्थिक कठिनाइयों से जो भी 
गड़बड़ होगी उसका अंततोगत्वा यही प्रभाव होगा कि केन्द्र की शक्ति कम होगी, 
चाहे केन्द्र कितना भी शक्तिशाली क्‍यों न हो। और जैसा कि मैं एक बार कह 
चुका हूं, शक्तिशाली केन्द्र निर्बल एककों के सहारे खड़ा नहीं रह सकता। 


*थ्री प्रभु दयाल हिम्मतर्सिहका (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान, मैं 
अनुच्छेद 26[क के विषय में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं 
इस अनुच्छेद की रचना बहुत-सी कठिनाइयों को दूर करने के लिये की गई हैं 
तथा इन परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम दिखाई देता है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से 
यही अच्छा लगता है कि केन्द्र को ही प्राधिकृत कर दिया जाता कि वही कर 
लगाता, उसे स्रोत पर उगाहता--आयात या उत्पादन केन्द्रों पर--तथा उसे प्रांतों में 
बांट देता। इससे कम स्थानों पर हिसाब किताब रखने का खर्च पड़ता, किन्तु प्रांतीय 
सरकारें इस बात पर सहमत नहीं हुईं कि केन्द्र ही कर लगा कर फिर उसे बांटे, 
अत: अब जो अनुच्छेद रखा गया है वही सर्वोत्तम है। इसका उद्देश्य कुछ असंगतियों 
को हटा देना है, जो कुछ प्रांतों के विधान में हैं जहां प्रत्येक विक्रय पर करारोपण 
हो जाता है चाहे उस वस्तु का दूसरे प्रांत में जाकर उपभोग होता है। इसी प्रकार 
इससे कुछ अनुच्छेदों पर कर नहीं रहेगा जो एक प्रांत में पैदा होकर दूसरे प्रांत 
में जाते हैं--अर्थात्‌ अंतर्राज्यक क्रय-विक्रय पर कर नहीं लग सकेगा। इस समय, 
श्रीमान, मुझे दो मामलों का ज्ञान है जहां बंगाल में एक मिल पर, जो उड़ीसा 
में स्थित है, 25: लाख रुपये कर के रूप में लगाये गये हैं। चाहे वस्तुएं बंगाल 
के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में बेची गईं थीं, फिर भी बंगाल ने 25 लाख रुपये 
कर लगा दिया, केवल इस कारण कि कम्पनी का सदर मुकाम बंगाल में है। इस 
धारा से ऐसे करों को हटा दिया जायेगा जो उन विक्रयों पर लगते हैं जो प्रांत 
के बाहर होते हें। 


जहां तक पं. हृदय नाथ कुंजरू का संबंध है, बंगाल ने इस कठिनाई को पहले 
ही दूर कर दिया है क्‍योंकि उसने पंजीबद्ध दुकानदारों की व्यवस्था कर दी हे। 
जब दो पंजीबद्ध दुकानदारों के बीच माल बिकता है तब कोई विक्रय कर नहीं 
लिया जाता। जब माल किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जाता है जो पंजीबद्ध दुकानदार 
नहीं है तभी कर लिया जाता है; और इसलिये यह समझ लिया जाता है कि वह 
व्यक्ति, जो पंजीबद्ध दुकानदार नहीं है, उपभोग के लिये खरीद रहा है। अतः, बंगाल 
ने उन लोगों के लिये, जो क्रय पर कर नहीं देना चाहते, पंजीयन आवश्यक बनाकर 
इस कठिनाई को दूर कर दिया हे। 
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[ श्री प्रभु दयाल हिम्मतर्सिहका] 


मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये के अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। विविध 
प्रांतें ने कुछ आशंकाएऐं अभिव्यक्त की हें, किन्तु मैं नहीं समझता कि उनका कोई 
औचित्य हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रांत 
में कुछ वस्तुएं होती हैं जो अन्य प्रांतों को उपभोग के लिये जाती हैं। इसी प्रकार 
उन्हें पता होना चाहिये कि बहुत-सी ऐसी वस्तुएं हैं जो विविध प्रांतों में उपभोग 
के लिये आती हैं। उदाहरण के लिये बम्बई के कपडे का ही मामला लीजिये 
जब बंबई से कपड़ा जायेगा तब वे कोई विक्रय कर नहीं लगा सकेंगे और बिहार, 
जो बम्बई से बहुत-सा कपड़ा मंगवाता है उस पर कर वसूल कर सकेगा अतएव, 
अन्ततोगत्वा, ऐसा हिसाब बेठ जायेगा कि सब प्रांतों को लगभग वही मिल जायेगा 
जो उन्हें अब मिलता रहा है। सब कुछ एक दो वर्ष में ठीक-ठाक हो जायेगा 
और किसी भी प्रांत को कोई हानि नहीं होगी, किन्तु साथ ही समस्त प्रक्रिया सादी 
बन जायेगी। अतः मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित रूप में इस अनुच्छेद का समर्थन 
करत हूं। 

*थ्री गोपाल नारायण (संयुक्त प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र 
श्री महावीर त्यागी के संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। उन्होंने ठीक बात 
कही है। कर लगाने में या करारोपण का कोई प्रस्ताव रखने में पहला विचार यह 
होना चाहिये कि क्‍या वह जनता के हित में है। हमें कर लगाते समय यह देखना 
है कि वह जनता के जनसाधारण के हित में खर्च किया जाये। यह तर्क किया 
जाता है कि हमने मद्य-निषेध किया है और इस नये कर का उद्देश्य उस कमी 
को है करना है। मेरे अपने प्रांत में केवल आठ जिलों में हमने मद्य-निषेध किया 

वह भी सफल नहीं है। यह किसी अर्थ में मद्य-निषेध नहीं हे। 


हमें ऐसे करारोपण की आवश्यकता क्‍यों है? में कह सकता हट श्रीमान, कि 
चोटी पर भारी व्यय होने के कारण ही हम नये कर लगा रहे हैं। उस दिशा 
में हम केन्द्र में तथा प्रांतों में बचत नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बचत 
समितियां स्थापित हुईं तथा उन्होंने अपने प्रतिवेदन पेश किये। मेरे अपने प्रांत में 
उन्होंने प्रतिवेदन पेश किया है कि हमें अपने खर्च में 6 करोड़ की कमी करनी 
चाहिये, और इस छह करोड़ में से मैंने देखा कि चार करोड़ तो सड़कों और 
मकानों के पूंजीगत व्यय में से कम करना था और शेष दो करोड़ अन्य दिशाओं 
से। यह पर्याप्त नहीं है। इस नये करारोपण से पहले हमें केच्ध में तथा प्रान्तों में 
बचत करने का प्रयत्त करना चाहिये। हम जनसाधारण का कोई भला नहीं कर 
रहे हैं, वरन्‌ उन पर करों का बोझ डालते जा रहे हें। मेरे मित्र श्री त्यागी ने 
सभा का ध्यान इसी ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें देखना चाहिये 
कि इस कर से जनसाधारण को कोई लाभ होगा या नहीं। मेरे विचार में शासन 
के, प्रशासन के भारी खर्च के कारण उन पर अनावश्यक भार डाला जा रहा हे। 
हो उसे कम करना चाहिये और फिर इस कर को लगाने का विचार करना 
चाहिये। 

मैं एक बात और कहूंगा। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में कुछ भेदभाव है। कुछ 
प्रांतें को उससे हानि पहुंचेगी। उस संशोधन में संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य प्रांत 
को सर्वाधिक हानि होगी। मेरे विचार में प्रांत और प्रांत के बीच कोई भेदभाव नहीं 
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होना चाहिये। यदि प्रांतों को हानि हो तो सभी प्रांतों को समान रूप से होनी चाहिये। 
एक प्रांत को हानि होगी और शायद दूसरे प्रांत को लाभ न हो। मैं डॉ. अम्बेडकर 
से अनुरोध करता हूं कि वे श्री त्यागी के संशोधन को स्वीकार कर लें। 


इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं श्री महावीर त्यागी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का 
समर्थन करता हूं। 


*श्री युधिष्ठः मिश्र (उड़ीसा के राज्य): श्रीमान, अब प्रश्न पर मत लिये 
जायें। 


*कई माननीय सदस्यः नहीं नहीं। 


*भ्री महावीर त्यागी: आप कृपया स्वविवेक का प्रयोग करें, श्रीमान। यह मामला 
बहुत महत्वपूर्ण है। 


अध्यक्ष; आप तो पहले ही बोल चुके हैं और आपको फिर अवसर नहीं 
मिलेगा। मुझे समाप्ति प्रस्ताव पर मत लेने हें। 


प्रश्न यह हे: 
“कि प्रश्न पर अब मत लिये जायें। 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, सदन के समक्ष तीन संशोधन हैं: 
पहला संशोधन मेरे मित्र प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना का है। उनके संशोधन के 
अनुसार यह प्रस्थापना है कि विक्रय कर लगाने की शक्ति संसद में होनी चाहिये। 
इस प्रस्ताव पर दो मूल आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह है कि इस मामले पर 
प्रांतीय मुख्य मंत्रियों तथा भारत सरकार के वित्त-विभाग में यह प्रस्थापना की गई 
थी कि विक्रय कर के आरोपण में जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के 
लिये यह अधिक अच्छा हो यदि वह कर केदऋ्द्र द्वारा ही लगाया जाये तथा उगाहा 
जाये और किसी मान्य सिद्धान्तों के अनुसार या किसी आयोग के प्रतिवेदन के 
आधार पर प्रांतों में बांट दिया जाये। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, प्रांतीय मुख्य मंत्रियों 
ने एक होकर इस सिद्धान्त का विरोध किया और मेरे विचार में श्रीमान, मेरे दृष्टिकोण 
से उनका विनिश्चय ठीक था। 


यद्यपि मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि संविधान के मसौदे की योजना 
में जो वित्तीय व्यवस्था रखी गई है वह अन्य सब वित्तीय व्यवस्थाओं से, जिनका 
मुझे ज्ञान है, अच्छी है, किंतु मेरे विचार में यह तो कहना ही होगा कि उसमें 
एक त्रुटि है। त्रुटि यह है कि प्रांत बहुत अधिक हद तक अपने साधनों के लिये 
केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदानों पर निर्भर होंगे। हम सबको यह मालूम ही है कि 
उत्तदायी शासन के काम करने का एक तरीका यह भी है कि विधान मंडल को 
धन-विधेयक को परास्त कर देने की शक्ति प्राप्त होती है। हमने जो योजना रखी 
है उसके अधीन प्रांत का धन-विधेयक बहुत छोटी-सी चीज होगी। वे जो कर प्रत्यक्ष 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


रूप से लगा सकते हैं वे बहुत साधारण प्रकार के हैं और विधान-मंडल करों को 
मंजूर करने से इन्कार करके सरकार में “अविश्वास” प्रकट करने के इस सामान्य 
उपाय से वंचित हो जाएगा। अत: मेरे विचार में बहुत से ऐसे साधनों को, जिन 
पर प्रांत निर्भर होते हैं, केन्द्र में एकत्र कर दिया गया है और यह संविधानिक 
शासन के दृष्टिकोण से अभीष्ट है कि कम से कम एक महत्वपूर्ण राजस्व-साधन 
को प्रातों के पास रहने दिया जाये। अतः मेरे विचार में, उस दृष्टिकोण से, प्रांतों 
के हाथों में विक्रय-कर रहने देने की प्रस्थापना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति 
में मेरे विचार में मेरे मित्र प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना का संशोधन गिर जाता है। 


मेरे मित्र, श्री त्यागी के संशोधन के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि 
उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मुझे बहुत सहानुभूति है। इसमें कोई संदेह नहीं 
है कि विक्रय-कर जब 937 में आरम्भ हुआ था तब वह महत्वपूर्ण राजस्व साधन 
नहीं था। मैंने बंबई तथा मद्रास के विषय में आंकड़ों पर विचार किया है। 937 
में मद्रास में लगभग 2.35 करोड रुपये कर था। आज वह लगभग [4 करोड़ 
है। बंबई के विषय में भी यही स्थिति है कि 937 में कर लगभग 3.5 करोड 
था, और आज वह लगभग 4 करोड़ है। यह स्वीकार करना होगा कि यह बहुत 
बड़ी वृद्धि है और मैं नहीं समझता कि राजस्व उगाहने के लिये विक्रय कर से 
खेल खेलना वांछित है, क्योंकि कर व्यवस्था में, जहां तक मेरा ख्याल है, दो सिद्धांतों 
के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। एक तो यह हे कि विविध वर्गों 
में अधिकतम न्याय हो। यदि एक श्रेणी पर दूसरी श्रेणी के अधिक कर हों तो 
व्यवस्था में परिवर्तन करके भार को बराबर बना देना और ओऔचित्यपूर्ण होगा। 


दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो, मेरे विचार में, समस्त विश्व में मान्य है, यह है 
कि कोई करारोपण व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिये कि उससे जनता का जीवन- 
स्तर कम हो, और मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि विक्रय-कर का प्रांत 
की जनता के जीवन-स्तर से बहुत प्रगाढ़ संबंध है। किन्तु अपने मित्र के साथ 
पूर्ण सहानुभूति होते हुए भी मैं देखता हूं कि यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर 
लिया जायेगा तो उसका अर्थ यह होगा कि प्रांतों की विक्रय कर लगाने की शक्ति 
स्वतंत्र और अबाध नहीं रहेगी। उस पर संसद द्वारा नियत उच्चतम सीमा रहेगी। 
मेरा ख्याल है कि यदि हम प्रांतों को विक्रय कर लगाने देते हैं तो प्रांतों को यह 
भी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे प्रांत की बदलती हुई स्थिति के अनुरूप विक्रय 
कर की दर को घटा-बढ़ा सकें, केन्द्र की ओर से उच्चतम सीमा नियत कर देने 
से विक्रय कर को क्रियान्वित करने में बहुत बाधा पडेगी। मुझे संदेह नहीं है कि 
मेरे मित्र श्री त्यागी, यदि प्रांतीय विधान मंडल में जायें तो वे प्रांतीय सरकारों को 
यह बता समझा कर अपने आदर्शों को पूरा कर सकते हैं कि विक्रय कर का 
जनता के जीवन-स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः उन्हें उसका आरोपण करने 
में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। 


*भ्री महावीर त्यागी: क्‍या मैं आपके लिये इतना असुविधाजनक बन गया हूं? 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: कदापि नहीं। यदि मैं कोई मुख्य मंत्री 
होता हो में भी वही रुख अपनाता जो आपने अपनाया हे। 
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अब मैं अपने माननीय मित्र पं. कुंजरू के संशोधन को लेता हूं तो मेरा यह 
ख्याल है कि उनके संशोधन का प्रयोजन उप-खंड () की व्याख्या से लगभग 
पूरा हो जाता है, क्‍योंकि उसमें भी हमने इसी बात पर जोर दिया है कि विक्रय 
कर का मूलतः: उपभोग पर कर होना चाहिये; और मैं नहीं समझता कि उनके 
संशोधन से इस मामले में कोई ज्यादा सुधार होगा। 


मेरे विचार में, केवल एक बात है, जिसके विषय में मैं एक शब्द कहना चाहता 
हूं। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे “मित्र हैं जो उप-खंड (]) की इस भाषा को 
पसन्द नहीं करते, थार हाट ०0प्राउ० एण कएणा थातवे ग 6 ०0प्राइ० ए राएण अब 
मसौदा समिति ने ठीक ठीक भाषा चुनने के लिये बहुत समय खर्च किया हे। 
जहां तक उनका संबंध हे वे संतुष्ट हैं कि यही भाषा यथासाध्य सर्वोत्तम है। किन्तु 
मैं यह कहता हूं कि मसौदा-समिति इस भाषा पर पुनः विचार करेगी कि क्‍या 
कोई अन्य भाषा रखी जा सकती है जिससे वह आलोचना का कारण मिट सकेगी 
अनुच्छेद के इस भाग पर की गई है। श्रीमान मुझे आशा है कि अब सदन संशोधन 
को स्वीकार कर लेगा। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्थापना पर मत लेने से पूर्व, 
मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, विशेषतः इसलिये कि मेरे सामने माननीय वित्त मंत्री 
बैठे दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रस्तावित अनुच्छेद के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी 
नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं यह करना चाहता हूं कि प्रांतों में काफी प्रबल भावना 
है कि उनके राजस्व साधनों को बहुत कम कर दिया गया है, और विशेषतः गरीब 
प्रांतें की यह भावना है कि आय कर का वितरण ऐसा नहीं है जिससे उन्हें संतोष 
हो। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे जब आय कर के वितरण के प्रश्न 
पर विचार करें तब इस बात का ध्यान रखें, जिससे कि यह न कहा जा सके 
कि भारत सरकार की नीति ऐसी है कि जिनके पास बहुत है उन्हें बहुत दिया 
जाता हे और जिनके पास थोड़ा है जिनसे वह थोड़ा भी ले लिया जाता है। 


अब मैं विविध संशोधनों पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 307 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
264क का खंड (2) हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन सं. 425 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 264क के खंड () की व्याख्या 
में, +ण ॥6 एपाए०४९ 0 ८णाउप्रा[007 ॥ ॥4 $890०' ये शब्द हटा दिये जायें, 
और अन्त में निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:-- 


(4) व76 एआांगा एक्वागाशा। 309 ॥9५९ छ0फ्र् [0 थालाव ॥6 89$ व 
7९59९९ एस 952९5 णा $9९ 0० एऐपाटा35९ 0एा 20005 शा 8 शं९ए् (0 
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[ अध्यक्ष ] 


[(4) 


छाधाए प्राणितग9 का ॥6 ]495 46९ 09 6 धक्रा0प्४ 890९$ 0 ॥6 
[ग्जांणा 0 था ॥6 ाशा[2838 एी 6 एञाणा 35 3 ए॥06, [#0909९6 [9 
]0 जि] 6 प्री भाशावाशा शवों] 06 ॥0ए०९6 जा एथ्राभालशा जांती0प्रा 
व6 0 छुथागर550 ण 6 शिरबं9ला, भाव ॥6 शिटशंवदा 0९07 
शंणाए छपरा छशाय5$॥ंणा ॥वा] 0गभ्ा) ॥6 ण॑९०७४ एी ॥6 (0ए९फाशशा 
णएी 6 श्या0प5 9468 ०ण०थ॥०व.' 


संघ संसद को शक्ति होगी कि वह माल के क्रय या विक्रय पर करों 
के विषय में विधियों को संशोधित कर सके जिससे कि संघ के विविध 
राज्यों द्वारा निर्मित विधियों में या समस्त संघ के हितों में एकरूपता 
लाई जा सके, परन्तु ऐसे संशोधन के लिये कोई विधेयक संसद में 
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जायेगा और राष्ट्रपति 
ऐसी अनुमति देने से पूर्व विविध संबद्ध राज्यों की सरकारों के विचारों 
का पता लगायेगा।]” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 के संशोधन सं. 425 में, अनुच्छेद 264-क के खंड () 
के पश्चात्‌, निम्न नया परन्तुक प्रविष्ट कर दिया जाये:- 


“70966 9 6 53]2९5 485 509॥| 700 ०९९९१ २६. ३/2 79०ट्टा। एस 76 $8९ 


[70०८.' 


[किन्तु विक्रय-कर विक्रय-मूल्य के तीन रुपये दो आना प्रतिशत से अनधिक 


होगा।] ” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 264 के खंड () के पश्चात्‌, निम्न नये खंड प्रविष्ट कर 
दिये जायें: 


(9) 


(0) 


स्‍० ]9ए 0 4 9906 ४॥97 [056 0 3प]॥0756 ॥6 कए0शआं।०णा 0 8 
(95 ०॥ ॥6 536 07 9प्राएट95९ णए[ 20065 जाता] 3 996 ९४८९०ए ए]९८ 
5परए/) 53]6 0 >प्राए48९ 45 ॥866 [0 0 99 8 ८णाध्प्रागश', 


रिक्शा 739, 0५9 49, गज 6 ॥9शगप्र 788 20 शंएं) 8 $9९ 
(95 749 96 ]९ए९९ 99 3 99९ णा ॥6 $86 0 9प्रट956 0ए[ 20005. 


है कह 


हू। 
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[(]क) राज्य की कोई विधि राज्य के भीतर ही वस्तुओं के क्रय या विक्रय 


पर करारोपण न करेगी और न करना प्रधिकृत करेगी, सिवाय उस स्थिति 
के जब कि वह क्रय या विक्रय किसी उपभोक्ता द्वारा किया जाये। 


(।ख) संसद, विधि द्वारा अधिकतम दर निश्चित कर सकती है जिससे कोई 


राज्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर विक्रय कर लगा सकता है।]” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


*अध्यक्ष: फिर मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित मूल प्रस्थापना पर मत लेता 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 307 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
264क के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:- 


“2640, () [ए० [43एछ 0एा 8 946 शावों। व09056 0णा. फौिव्शालीणा 85 (0 


(9) 
(७) 


(2) 


ग ४ 2 गाए0शा0का! एि (48% 
बप0756 6 वाफुठभाणा एा 3 कि णा 6. 07 06 5३७ 0 एप- 
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4वलारए्लालव 35 3 कार्ट ॥65पॉ णए पलटा 5९ ण छपाणाी45४९ ए0ण' 6 
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6 [#70फुथाएओह का 6 20098 ॥35 97 7९38$807 ० 5प्टाी 526 0 
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[राशि-996 ॥9380९ णएा एण्ञगाशाट८ट: 


3262 ] 


[ अध्यक्ष 


(3) 


[264-क 
वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय पर 


करारोप के बारे 
में निर्बन्धन 


(2) 
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] 
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9एति]9 ]९एं९०१ छज ॥6 (00एथाशशा णु क्ाए 9906 गााग]ल्ता॥29 
0९०९ ॥॥6 एणाशलार्काला णएणी की६5 (एगाह्ााप्राणा $॥3, 
0णशांग्रीशक्षादारश्‌ 4 ॥6 वाए0शजाणा ए इपटी # 5 एणा/धाफ 
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० ]3ए 7980९ 99 [6 वटएा$8प्राट ए 3 996 ॥एछु0भाए, ण 
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[4एफ़ 40 96 655लछास्‍बं ण 6 री एण ॥€ एगञाधधपराज शी 
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(।) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां 
ऐसा क्रय या विक्रय:- 


(क) राज्य के बाहर, अथवा 


(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर 
निर्यात के दौरान में, 


होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना प्राधिकृत 
करेगी। 


व्याख्या---उपखंड () के प्रयोजनों के लिये क्रय या विक्रय उस राज्य 
में हुआ समझा जायेगा जिसमें ऐसे क्रय या विक्रय के परिणामस्वरूप 
उसी राज्य में उपयोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया 
गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय संबंधी साधारण विधि के अधीन उन 
वस्तुओं का स्वत्व हस्तांतरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी 
दूसरे राज्यों में क्‍यों न हो चुका हो। 


जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उसके अतिरिक्त 
राज्य की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर वहां कोई 
करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रय 
अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता हेः 


परन्तु राष्ट्रति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय. पर कोई कर, जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले विधिवत्‌ उद्गृहीत किया जा 
रहा था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस 


संविधान का मसौदा [3263 


खंड के उपबन्धों के प्रतिकूल हैं, 495 के मार्च के 3]वें दिन तक 
उद्गृहीत किया जाता रहेगा। 


(3) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि ऐसी वस्तुओं के, 
जो संसद द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई 
है, क्रय या विक्रय पर करारोपण करती या करना प्राधिकृत करती हे, 
तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिये 
रक्षित किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 264क संविधान में जोड़ दिया गया। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं चाहता हूं कि आप अनुच्छेद 280क 
को ले लें। 

*पं, हृदय नाथ कुंजरू: उस अनुच्छेद के आज लेने पर मुझे प्रबल आपत्ति 
है। मुझे यह संशोधन आज प्रातःकाल ही मिला है। इसमें जो विषय रखा गया 


वह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस पर विचार करने के लिये तथा संशोधनों को 
पेश करने के लिये समय मिलना चाहिये, यदि हम ऐसा करना चाहें। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद का प्रयोजन एक नये 
प्रकार का आपात रखना है जो किसी व्यवस्था में भी अज्ञात हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: श्रीमान, मुझे आशा है कि आप इन बातों 
से सभा के कार्य में बाधा न पड़ने देंगे। अब, यदि माननीय सदस्य को संशोधन 
नौ बजे भी मिला है तब भी उनके पास 9 से बारह तक का समय था। मैं 
नहीं समझता कि इस संशोधन में कोई अस्पष्ट बात है। मेरे माननीय मित्र पं. कुंजरू 
से बहुत कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे पहली बार पढ़कर समझ सकता था। 
इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। 


*पं, हृदय नाथ कुंजरू: श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और 
डॉ. अम्बेडकर की अधीरता तथा कठोरता के कारण सदस्यों के अधिकारों का-उन 
अधिकारों का जो उन्हें नियमों के अधीन प्राप्त हैं-हनन नहीं होने देना चाहिये। 
मैं मांग करता हूं, श्रीमान कि हमें इस संशोधन पर विचार करने के लिये अधिक 
समय मिलना चाहिये, चाहे डॉ. अम्बेडकर की स्पष्ट इच्छा संशोधन को सदन में 
से जल्दबाजी में से पारित करवाने की हे। 


“अध्यक्ष: मेरा सुझाव हे कि हम उसी क्रम से चलें जिससे वह कार्यावली 
में है और अनुच्छेद 274घघ को ले लें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं उसके लिये तैयार हूं, श्रीमान, किन्तु 
मुझे कहना होगा कि हमारे पास समय इतना कम हे कि मैं नहीं समझता कि 
इन नियम-संबंधी बातों को आवश्यकता से अधिक महत्व देना चाहिये। 


*पंडित हृदय नाथ कुंजरू: यह क्षोभ की बात है कि मसौदा समिति के 
सभापति से आशा की जाती है कि वे अपनी स्थिति के कारण दूसरों के अधिकारों 
को भी समझेंगे, किन्तु वे उनका मूल्य इतना कम बताते हें। 
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अनुच्छेद 274 घघ 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 400 के निर्देश से, अनुच्छेद 
27 थ॒ के पश्चात्‌ निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिया जाये: 
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270जणं१606 ॥9/ 6 श68060ा# ॥49 2 क्ाए त6 शीट ॥6 राणा 
णएीवए6 ए९क$ 4#0णा 5प्रटा] ८0्रालार्शाशा शागञ4/6 0 7094ा भा 
5प0॥ 4९०८॥शला , भी ८णाह्रत्ञभाणा ण ॥679%0०0ण ए ॥6 स्राधाए८ 
(णा5चण ०णात्रॉापाटत प्रात ॥॥06 260 05 (:णाशाॉप07॥, ॥6 
प(5 ॥ ॥6९९0255479 [0 00 80. 


[274घघ. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में, अथवा इस संविधान के अन्य 
प्रथम अनुसूची के भाग 3 के उपबन्धों में, किसी बात के होते हुए भी प्रथम 
कतिपय राज्यों की ऐसे राज्यों में अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य, जो 
वस्तुओं के आयात तथा से वस्तुओं इस संविधान के प्रारम्भ से पहले दूसरे राज्यों से 
के निर्यात पर कुछ कर तथा शुल्क उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस 
ध की पल राज्य से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर कोई 

कर या शुल्क उद्गृहीत करता था, ऐसे कर या 
शुल्क को, यदि भारत सरकार और उस राज्य की सरकार में उस लिये 
करार हो जाये तो, ऐसे करार के निर्बधनों के अधीन रहते हुए तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि के 
लिये, जेसी कि करार में उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगृहीत करता 
रहेगा। 
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परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी समय भी यदि 
राष्ट्रति अनुच्छेद 260 के अधीन गठित वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार 
करने के पश्चात्‌ ऐसे किसी करार का अन्त या रूपभेद करना आवश्यक समझे 
तो वह ऐसा कर सकेगा।] 


श्रीमान, यह नया अनुच्छेद तो अनुच्छेद 258 के परिणामस्वरूप ही है, जिसे 
सदन स्वीकार कर चुका है तथा जिससे भारत सरकार को शक्ति दे दी गई हे 
कि वह किसी थोडे से समय के लिये कुछ वित्तीय परिवर्तन करने के प्रयोजनों 
के लिये भाग 3 के राज्यों से समझौते कर सकती है। 


*प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन सं. 428 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 274घघ के परन्तुक में 
"/2८5४0०॥१' शब्द के स्थान पर "थार शब्द रख दिया जाये तथा ॥८ 
7775” इन शब्दों के स्थान पर 4 ४!ग75' ये शब्द रख दिये जायें।” 


मैं केवल यही चाहता हूं कि राज्यों के साथ वित्तीय समझौते के विषय में 
संसद को प्राधिकार मिलना चाहिये, राष्ट्रपति को नहीं। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): श्रीमान, प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना 
ने जो एक मात्र आपत्ति उठाई है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हमने 
अनुच्छेद 258 की योजनानुसार कार्य किया है, जिसे सदन पहले ही पारित कर 
चुका है, और जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ही समझौते करेगा, संसद नहीं। 


वास्तव में यदि हम राज्य के नरेश के साथ या राज्य की कार्यपालिका के 
साथ समझौता करने के लिये संसद को बीच में लायेंगे तो इससे संसद की स्थिति 
गिर जायेगी जो राज्यों पर सर्वोच्चता की है। संसद राज्यों के साथ समझौते में पक्षक 
नहीं बन सकती: यह तो कार्यपालिका संबंधी व्यवस्था है जो उसी योजनानुसार बनाई 
गई है जिसकी वी.टी. कृष्णमाचारी समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी। 
उस समिति ने वित्तीय एकीकरण की अपनी योजना में उन भू-चुंगियों को लगभग 
हटा दिया है जो विभिन्‍न राज्यों में लगाई जाती थीं। केवल दो अपवाद रखे गये 
हैं, और एक मात्र अपवाद राजस्थान है जहां संघ के आंतरित वित्तीय ढांचे को 
देखने से पता लगा कि यदि राज्य का आयव्ययक संतुलित रखना है तो भारत 
सरकार को सहायता के रूप में या अनुदान के रूप में भारी रशियां देनी होंगी। 
अतएव उन्होंने आरम्भ में पांच वर्ष के लिये--शायद अन्त में यह दस वर्ष ही 
रहे--उन्हें भू-शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है। यह मामला तो एक कार्यपालिका 
प्राधिकारी तथा दूसरे के बीच में तय होना है, और यदि श्री सक्सेना के संशोधन 
को स्वीकार किया जायेगा तो संसद की वह सर्वोच्च स्थिति नहीं रहेगी जो केन्द्र 
की कार्यपालिका के विषय में ही नहीं, वरन राज्यों की कार्यपालिका के विषय 
में भी उसे प्राप्त है। यह एक संक्रमणकालीन उपबन्ध है और उस योजना के 
अनुसार बना है जिसकी उस समिति ने सिफारिश की हे जिसने राज्यों के वित्तों 
की योजना पर पूरा विचार किया है और ऐसे उपाय तथा साधन निर्धारित किये 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


हैं जिनसे यथासंभव शीघ्र ही पूर्ण एकीकरण हो सकता है। मैं यह अनुभव करता 
हूं कि विचाराधीन अनुच्छेद के विषय में कोई ऐसी संभव आपत्ति नहीं उठाई जा 
सकती जिसे सिद्ध किया जा सके। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मुझे हर्ष है कि इस 
अनुच्छेद के मसौदे में बहुत कुछ सुधार कर दिया गया है और इस अनुच्छेद के 
सिद्धांत तथा उद्देश्य का निश्चय ही ४ 24 मोदन करता हूं। किन्तु इस संबंध में एक 
बात पर विचार करना है। इसमें लिखा है “कोई राज्य जो इस संविधान के आरम्भ 
से पहले दूसरे राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य 
से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता 
था।” मान लीजिये कुछ वस्तुएं बंबई बंदरगाह पर आती हैं और सीधी राजस्थान 
चली जाती हैं जहां उन पर भू-शुल्क लग सकता है। क्‍या वह अन्य राज्यों से 
राजस्थान को वस्तुओं के आयात की परिभाषा में आयेगा? वह भारत के बाहर से 
राजस्थान में आयात है। मेरे विचार में वर्तमान समझौतों के अनुसार ऐसी वस्तुओं 
पर भी भू-शुल्क लग सकता है। अतः मैं नहीं जानता कि क्‍या “अन्य राज्यों को' 
और इसी प्रकार “अन्य राज्यों से! इन शब्दों की आवश्यकता है या नहीं। वे सर्वथा 
अनावश्यक प्रतीत होते हैं। हमें केवल उन वस्तुओं के भू-शुल्क से मतलब हे 
जो राज्य में आती हैं या राज्य से बाहर जाती हैं। वे कहां जाती हैं और कहां 
से आती हैं, मेरे विचार में, महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं जहां तक कि हमारे इस उद्देश्य 
विशेष का संबंध है, और क्‍योंकि सब बातें उस समझौते में स्पष्ट परिभाषित होती 
हैं, अत: मेरे विचार में हमें ऐसे शब्द नहीं रखने चाहिये जिनसे व्यापारियों को कर 
से बचने का रास्ता मिल सके। क्‍योंकि वस्तुएं बम्बई से आती हैं अतः वे कहेंगे 
कि वे भारत के किसी राज्य से नहीं आतीं और वे बाहर से आती हैं और इस 
लिये उन पर समझौते के अधीन भू-शुल्क नहीं लगा ने चाहिये। मैं चाहता हूं कि 
मसौदा समिति इस बात पर विचार करे और देखे कि कर से बचने के लिये 
कोई मार्ग न रह जाये। आशा है मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी। मेरी आपत्ति यह 
है कि 'अन्य राज्यों से! और “अन्य राज्यों को' इन शब्दों को, जो इस खंड के 
प्रयोजन के लिये सर्वथा अनावश्यक हैं, हटा दिया जाये और इस प्रकार मुकदमेबाजी 
और कर से बचने का एक मार्ग बंद कर दिया जाये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसमें वर्तमान राज्यों को ध्यान में रखा गया है, 
जहां वे उन वस्तुओं पर शुल्क लगाते हैं जो राज्यों में आती हैं, चाहे वे बाहर 
से आयें या अन्दर से आयें, और यह तो केवल... 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः इस खंड का यह अर्थ होगा कि यह उन वस्तुओं 
पर लागू है जो भारत के किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाये और यदि कस 
बाहर से आयें और किसी राज्य में प्रविष्ट हों तो यह खंड लागू नहीं होगा 
इसलिये सम्बद्ध राज्य उन पर भू-शुल्क नहीं लगा सकेगा। राज्य को भू-शुल्क लगाने 
से वंचित रखने की हमारी इच्छा नहीं है, अत: इस पर विचार किया जाये। 


है टी.टी. कृष्णमाचारी: आखिर उस समझौते का उद्देश्य कुछ अधिकार देना 
ही तो हे। 
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*माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः: वह संविधान के खंड से सीमित है। यदि खंड 
से शुल्क लगाना वर्जित हो तो इस खंड के विरुद्ध कोई समझौता सफल नहीं 
हो सकता। इसी प्रकार मेरा सुझाव है कि हमें इस खंड का क्षेत्र विस्तृत बना 
देना चाहिये और समझौते को लागू होने देना चाहिये। 


अाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: हम इसे देख लेंगे। 


*थ्री राज बहादुर (मत्स्य का संयुक्त राज्य): इस अनुच्छेद पर विचार करते 
समय मैं इस सभा के कुछ मिनट लेकर इन शुल्कों, करों आदि के विषय में 
राज्य-संघों की सामान्य जनता की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। वास्तव 
में जब से देशी राज्यों की जनता में राजनैतिक चेतना आई है तब से ही सीमा 
कर राजनैतिक विरोधियों का विशेष लक्ष्य रहा है। यह बात अकारण नहीं थी कि 
आयात तथा निर्यात दोनों पर सीमा-शुल्क लगाने के विरुद्ध देशी राज्यों की जनता 
और उनके आंदोलन खड़े हुए थे। जनता में एक विशेष प्रकार की भावना के ही 
कारण यह विरोध उत्पन्न हुआ था। हम सदा से ही अनुभव करते रहे हैं कि 
इन सीमा-शुल्कों के कारण हमारे सब व्यापार और हमारे उद्योगों को बहुत हानि 
पहुंचती रही है। आज भी हमें लाभ नहीं होगा। वे राज्य बड़े-बड़े नहीं थे अतः 
उन्हें अपने आयव्ययक को संतुलित करने के लिये सीमा-कर लगाना पड़ता था। 
उसके अतिरिक्त यह राज्यों के प्रभुताधिकारों का भी अंग माना जाता था। किन्तु 
इन सीमा-शुल्कों से जनता के हितों का तो अनुसेवन नहीं होता था। 


अब जब कि इस अनुच्छेद को संविधान में रखा जा रहा है, मैं अपनी भावना 
को तथा देशी राज्यों की अधिकांश जनता की भावना को व्यक्त करना चहता हूं 
कि वे अपने राज्यों में इन सीमा-शुल्कों से खुश नहीं हें। वास्तव में बैलों, भैंसों 
ऊंटों और गधों के निर्यात पर भी ये सीमा-शुल्क लग ही जाते हैं। राजस्थान में, 
यदि आप एक गधे का निर्यात करना चाहें तो आपको 7 रुपये देने होंगे। यदि 
आप बैल का निर्यात करें तो 5 देने होंगे तथा ऊंट के 25 देने होंगे। हमारे 
यहां जो अतिरिक्त या बचे हुए डंगर-ढोर हैं उन्हें भी हम निर्यात नहीं कर सकते। 
हमारे यहां जो गधे हैं उनका भी निर्यात नहीं हो सकता जब तक कि सीमा-शुल्क 
के रूप में कुछ दिया न जाये। जहां तक घरेलू तथा अन्य उद्योगों का संबंध है, 
इन सीमा-शुल्कों के कारण उन्हें बहुत हानि पहुंची है। 

अतः इस अनुच्छेद पर विचार करते समय मैं इस बात पर जोर देना चाहता 
हूं कि केन्द्र को हमारी सहायता करनी चाहिये। हम इन सीमा-शुल्कों को जारी 
रखना नहीं चाहते। हमारा प्रांत एक घाटे का प्रांत है तथा वहां स्तर बहुत नीचा 
है, अत: जितनी जल्दी इन सीमा-शुल्कों को तथा सीमा-शुल्क विभाग को हटा दिया 
जायेगा उतना ही हमारे लिये अच्छा रहेगा। आज भी ऐसे निर्बंधनों के कारण ही 
अन्तर्राज्यक वाणिज्य तथा व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है। अन्य प्रांतों से हमारे व्यापार 
पर स्पष्ट ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उपभोग की वस्तुओं पर सीमा-शुल्क 
लगने के कारण हमारे यहां उनका मूल्य अन्य प्रांतों से अधिक है। इन सब बातों 
के कारण सड॒क पर सामान्य व्यक्ति या गांवों के साधारण व्यक्ति अपने जीवन 
में प्रति दिन इस कर से जो भार पड़ता है, उसे अनुभव करते हैं। इन शब्दों 
के साथ, श्रीमान, मैं नेताओं से तथा केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं 
कि वे इस बात पर विचार करें और हमारे नये संघ की सहायता करें जिससे 
कि हम इस रोग से यथा संभव शीघ्र छुटकारा पा सकें। 
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“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधन सं. 428 में, प्रस्थापित अनुच्छेद 274घघ के परन्तुक में 
"/८80०॥' शब्द के स्थान पर '?४॥थागरथा' शब्द रख दिया जाये तथा ॥2८ 
7775” इन शब्दों के स्थान पर 4 77॥05' ये शब्द रख दिये जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 400 के निर्देश से, अनुच्छेद 
274घ के पश्चात्‌ निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिया जाये: 


“27790. ]रणजावडाभावााएर भाजश्ागार एग्राशा€रव वा 6 [ण62णा९9 
ए०फ्रल ण॑ व्टाभा। हग्चल वा एथशावा.._ शञा0शंडंणा$ ी वींड शिक्षा ता गी भाए णीशः 
् हा गाज $लाटत0ा6 00 गराए085०.. [07शंद्रणा$ ए कां$ (णाशधॉपाण), कराए 996 
7686॥0758 ०णा [28066 भाव ज़ांसला एर्थणर 6 ०ण्रालशाट्टाला णएी 5 
एणराधलल 0५ दाह 0ए५ ए॑ वलाका।.. (.गाह्रापरांणा ए३5 ॥0एज्राए भाए 5 ता तपाए णा 
आह आह आओ किए शी हे गण ए 20065 गञा0 ॥6 9896 #0ण णगश' 
णी 20005 प0 ० ॥6 छाडणा ए 
20008 गिणा। हाल 32०5. 990९5 0' ० ॥6 ७एुणा एा 200058 ॥0ा7 ॥6 

99९0 0तीश' 9965 ॥99, ॥ का १९९९॥९०ा व 
0 ?शात्रा। 98$ >2९ला शाश्वत गरा0 70#णछ€लशा ॥॥6 (0एशाधञि|शा ०" 
वात3 64 6 (0एल्शाशशा। एण 2 996, ०एएआगप्८ 00 00ए9५9 0 
९0॥6९ 5परत 488 07 तप्राज़ 5पफ्र]०९० 00 ॥66&गा$ ए छपली बशण्टागला 
भाव 0 इप्रता छएल04 व60 >ट९टवा।2 शा ए९28$ 07 6 
९णाालशारशाशा णी ॥5 (णाशाॉपाणा 35 739 96 5$9०९ॉगि९१ शा ॥6 
4शा९०शाशा।: 


०१66 9 6 गंवा ॥939 2 भाए व6 शी ॥6 रज्राथा0 एणि ५6 
जल्ब्ा$ #0णा 5परटी 20ए0ग्राशार्शाशा शागरा]॥6 7 ग0वाजि भाज परी बशा्शाशा 
भीलशाः टणातवलाबाणा एण ॥6 7/कणा ण 6 फाक्ाएर (णागय5छ0 ०णाशापाटत 
पा0लः काए?6 260 एण ॥5 (णाशापा0ण०), ॥6 त5 ॥ 76९0255479 [0 00 80. 


[274घघ. इस भाग के पूर्वगामी जा में, अथवा हि 238] के अन्य 
गं उपबन्धों में, किसी बात हुए भी प्रथम 
कब हि ऐसे लक रे अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य, जो 
बेन के आयात तप हे अ्तज: संविधान के प्रारम्भ से पहले दूसरे राज्यों से 
हक कर अकसर उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस 
जात नर छुट कर तथा लक राज्य से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर कोई 
लगा कर व्यापार और वाणिज्य प. कर या शुल्क उद्गृहीत करता था, ऐसे कर या 
निर्बन्धनों के आरोपण की शक्ति। शुल्क को, यदि भारत सरकार और उस राज्य की 
सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, ऐसे करार के निर्बंधनों के 
अधीन रहते हुए तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक 
ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि करार में उल्लिखित हो, उद्‌गृहीत 

और संगृहीत करता रहेगा: 
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परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी समय 
भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 260 के अधीन गठित वित्त-आयोग के 
प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे किसी करार का अन्त या 
रूपभेद करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रस्थापित अनुच्छेद 274घघ संविधान का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


अनुच्छेद 274घघ संविधान में जोड़ दिया गया। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यदि मेरे माननीय मित्र पं. कुंजरू को 
कोई आपत्ति न हो तो हम नये अनुच्छेद 280क को ले सकते हैं। उन्हें आधा 
घंटा और मिल चुका है। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में हम इसे कुछ देर में ले सकते हें। 


अनुच्छेद 302 कक 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 302क के पश्चात्‌, निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:- 


“30206. 


(]) ताज़ांत्रीिड्शादाए कभाशाा।|ाए. छ्क णवंगाांउतंटांणा त॑ 
टणाक्रा॥20 का का5$ (एगा्शॉपा।णत भाव ००प्रा5 शांत 7259०९० 0 
8फ्ञ]९० ॥0 ॥6 छञाएजंग्रंणा$ 0 क्ांट[]2ट.. स्शाभं।.._ ९७65, 
]]9 काला, हशागालशा' 6 $फ्राटार. वैशव्याथा, ढट, 
(0फप्रा ग0' काए तीलश' ९0फ्रा शी 

]9ए९ [प्रांइतालाणा का भाए तांक्र्पराट भांग्रार 0पा ए भा 
[एण्ंंशंगा ए 3 ॥९29५9, बश०्टागला, ९०0शशाक्षा, ०2९१2श०॥7०ा7, 
उद्यावर्तद णा तीलश' भागाँक्रि वाभराप्राा जाता ए३४ लाशालत 
गरा0 99 थाए रिप्र् णी भा गावात्या छा2व86 भाव 00 ज़ांदा 
6 (0एला।श।शा। एण ॥6 9णा0/ ण गाव णा कभाए रण 
॥5 [#7०6९९९६5४० (00एल्शाशशशाह$॥ एव४ 3 9भाज भाव ज़ांदा 
]95 0० 438 #>€शा ९णाग्रापलत का कुशवकांणा क्षीश' ॥6 (26० 
णएी ९ए०णगगगलात्शालशा णएी काीं$ एणाशॉपाणा, ० वा क्षाए 
वांक्रपा का 76596९० णए भाए गंशीा 2८०प्रश प्रात थभाए 
॥6 छाठंडंणा$ एण वी5$ (एगाशॉपाण ॥टॉगगाश 00 भाए छपी 
९29, 3शा०्शाला, 20एटाक्रान, शाए42शाला, उद्कावर्तव जा जीलशः 
शांँगर था वीशाप्रााशा, 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 
(2) ॥क% 085 थाा॥00--- 


(9)... वातवेशा 996  गाल्क्ा5 धाए (शरग्राणए 7600श75९6 99 
ती5$ शिव्यै|ंर्शएण णा ॥6 (00एथगाधालशा ए ॥6 7णाग0णा 
णी गाव 35 #श्ाएर्‌ इपटा 3 996; था 


(0). वरप्रीढा गाटापव65, 6 शाहट, (कांड णा ०ाीदा 
?९०8४0॥ 76९८0शग5९68 97 जा$ शिव्य[|टणछज 0 6 
(70एशआधालशा। एी 6 79गणातजणा ०णएाी गात॑व३ 3858 6 
रिप्रादा' रण थाई वातवीक्का 8486. 


[3027कक. () इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 
कतिपय सन्धियों, करारों इत्यादि 9 के उपबन्‍नधों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतम 
से उद्भूत विवादों में न्यायालयों. न्‍्यायालय और न किसी अन्य न्यायालय को किसी 
द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। सन्धि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी 

ही किसी अन्य लिखत से, जो इस, संविधान के प्रारम्भ 
से पहले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित 
की गई थी तथा जिसमें भारत डोमीनियन की सरकार या इसकी 
पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद 
में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा 
ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबनधों 
में से किसी से प्रोदभूत किसी अधिकार, या उद्भूत किसी दायित्व 
या आभार के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा। 


(2) इस अनुच्छेद में:- 


(क) “देशी राज्य” से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राट 
या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहले, ऐसा राज्य अभिज्ञात था, तथा 


(ख) “शासक” के अन्तर्गत है, राजा, मुखिया या अन्य कोई 
व्यक्ति जो सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, 
ऐसे प्रारम्भ से पहले किसी देशी राज्य का शासक अभिनज्ञात 
था।] 


जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है। यह स्वयं स्पष्ट ही है। इसका मंशा 
यह है कि उच्चतम न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को किसी संधि, करार, 
प्रसंविदा, वचनबद्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से जिसे भारत 
डोमीनियन की सरकार या इसकी पूर्वाधिकारी किसी सरकार ने किया हो उद्भूत 
किसी विवाद में क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया जाये....... 
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*एक माननीय सदस्य: विनिश्चय कौन करेगा? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: विचार यह है कि इस मामले में न्यायालय विनिश्चय 
नहीं करेगा। इस पर केवल अनुच्छेद 9 के उपबंध लागू हैं जिसके अनुसार 
राष्ट्रपति कोई मामला उच्चतम न्यायालय को भेज कर उसकी राय पूछ सकता है 
और उच्चतम न्यायालय ऐसे मामले पर अपनी राय राष्ट्रपति को बताने के लिये 
बाध्य होगा। सदन को यह भी याद होगा कि इस संविधान में कुछ अनुच्छेद हें 
विशेषत: 302क तथा 267क हैं, जहां इन संधियों, करारों, सनदों आदि का निर्देश 
है, और वे भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। सदन यह बात मानेगा कि 
यह अत्यावश्यक है कि ऐसे मामलों को न्यायालय के समक्ष पेश होने वाला 
विवादास्पद मामला न बनने दिया जाये, ऐसा न हो कि उससे वे प्रबंध उलट पुलट 
हो जायें जो संक्रमणकाल में राज्यों के शासकों तथा भारत सरकार के बीच के 
संबंधों का निर्धारण करने के लिये भारत सरकार ने स्वीकार किये हैं। संविधान 
के पारित होने के पश्चात्‌ स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। लगभग समस्त राज्य भाग 6क 
के क्षेत्र में आ गये हैं और उन पर इस संविधान के उपबन्ध लागू होंगे, और 
सिवाय उन संधियों आदि के जिन का स्पष्ट उल्लेख सविधान में किया गया हे 
और जैसा कि मैं कह चुका हूं दो अनुच्छेद 267क तथा 302क हैं, उन करारों 
का संविधान के क्रियान्वित होने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्योंकि 
इस संविधान में न्यायपालिका को बहुत शक्तियां दी गई हैं, अतः आवश्यक हे 
कि इस संविधान के पारित होने से पूर्व जो चीज हो चुकी है और जो संयोगवश 
संविधान के पारित होने के बाद प्रभावी हो, तो वह न्यायालय में विवाद का कारण 
नहीं बननी चाहिये। मेरे विचार में इस सदन के सदस्य यह समझ जायेंगे कि यह 
अत्यावश्यक उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति अनावश्यक झगड़े पैदा न कर सकें जो 
यह अनुभव करें कि उन पर काुप्रभाव पड़ा है या उन्हें हानि हुई हे और वे एसे 
अधिकारों को मान्यता दिलवाने के लिये न्यायालय में न जा सकें जो इस संविधान 
के उपबंधों से लगभग समाप्त ही हो गये हैं, सिवाय उन मामलों के जो संविधान 
के कुछ अनुच्छेदों से लक्षित हैं। श्रीमान, मुझे आशा है कि सदन बिना विरोध 
के इस अनुच्छेद को पारित कर देगा। 


(संशोधन 4603 पेश नहीं किया गया।) 


*अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। क्या कोई सदस्य इस अनुच्छेद के 
विषय में कुछ कहना चाहता है? मैं इस पर मत ले लेता हूं। 


प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 302क के पश्चात्‌ निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:- 


“30208. (]) ४०जागगरधज्ावाए भाशावए्‌ एणाधा।20 फर्क रण [पांडवंलांणा 
गा गांड एगणात्रापाणा भाव इफ्र]लठट 00. ०0०ण्रा5 शांति 76596९ 0 
पी6 जाठ्शंडंगा$ड रण बाांएी8 ]9. (थांभा। 8९७, 4806- 
॥लर्र्ण, ॥शांगराश' ॥6 छफ्ञाशाह (0 का अल 
॥0' कथाएं णीलशा ९०फ्रा शी्धों ॥8ए९ [एणरांइव॑एणाणा की भा 
वंंक्रपा€ भांशाएह़ू 0प्ा णी काए छाएंडशंणा एणा 8 ॥8९४9, 
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[ अध्यक्ष ] 


(2) 
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बशाध्लालां, ९०फल्ाक्षा, शाए42शाला, इक्ावर्द णा ताल 
शाग्रां।क्षा वाभाप्राशा। जाता ए३४ शांत गरा0० 7979 थाए रिपराट 
ण था गातविक्षा 896 30 0 जाता ॥6 (00एल्ाालशा ए 
बी6 7णगगणा एी गाव॑ब णा भाए एाी वॉ$ [72०6९९८६5५० 
(70शदगाशा।ह$ ए३$४ 3 भा भाव ज्गगांटा ॥85 णा ॥95$ या 
९णाग्राप०त का ऊकृूथगांणा भीला' ॥6 99९ ए एण्ागशलात्शाशा 
ण कांड (एणाश्रापाणा, णा का भथाए ताक्रगपाल का 765996० 
भाए ग्रशा 2८९०प्रा2 प्रात कराए ण ॥6 छाएंशंणा$ ए पी5 
(णगाशॉपाण कॉगाएश 0 भाए हरी ॥९29, बशा०्शाशा, 
९0एटलाकब्षा,, लाए42०लाला।, #द्ावव 0 ताला शाग्रोवा' 
॥॥]॥५॥॥॥ ज॥ है 


वा ॥5$ 2॥0९-.- 


(9)... वा0वेशा 996  गाल्क्ा5 थाए (श्राणज 7९00श275$९26 99 
नी5 श्ु|ंट४जए णएा ॥6 (0शलाा।ाशा। ए ॥6 7णगगधएण 
णी गाव 35 #श्ाएरश्‌ छपी 3 996; था 


(0). वरप्रीढा गाटापव65, 6 शाह, (कांड णा. ०गीदा 
7?श507 76८0शएग85०6 ४997 ज्ां5 श०]०४५ 0०0 6 
(70एडगआधालशा एी 6 79गणातण ०णएी गात॑३ 85 6 
रिप्रादा रण था वातवीक्ा 846. 


[307कक. (]) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 
कतिपय सन्धियों, करारों इत्यादि !!? के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतम 
से उद्भूत विवादों में न्यायालयों. यीयालय और न किसी अन्य न्यायालय को किसी 
द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। सन्धि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी 


(2) 


ही किसी अन्य लिखत से, जो इस, संविधान के प्रारम्भ 
से पहले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित 
की गई थी तथा जिसमें भारत डोमीनियन की सरकार या इसकी 
पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद 
में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा 
ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्‍धों 
में से किसी से प्रोदभूत किसी अधिकार, या उद्भूत किसी दायित्व 
या आभार के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा। 


इस अनुच्छेद में: 


(क) “देशी राज्य” से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राट 
या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहले, ऐसा राज्य अभिज्ञात था, तथा 
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(ख) “शासक” के अन्तर्गत है, राजा, मुखिया या अन्य कोई 
व्यक्ति जो सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, 
ऐसे प्रारम्भ से पहले किसी देशी राज्य का शासक अभिनज्ञात 
था।] ” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
अनुच्छेद 302कक संविधान में जोड़ दिया गया। 


अनुसूची 3 
*अध्यक्ष: हम अन्य अनुच्छेदों तथा अनुसूची 3 को ले सकते हैं। वे छोटी 
चीजें हैं। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अनुसूची 3 और अन्य अनुच्छेद पहले पारित हो 
चुके हैं तथा उन पर पुनर्विचार होना है। हमें सदन की अनुमति लेनी होगी। 
“अध्यक्ष: आप पुनरारंभ करने के लिये अनुमति मागेंगे। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यावली में, पहली मद 
अनुच्छेद 3 से आरम्भ करके तीसरी अनुसूची तक लगभग सभी मदें, सिवाय 
अनुच्छेद 264क, 274घघ, 302कक के जो पारित हो चुके हैं तथा 280क के 
जो उठा रखा गया है, अन्य सब में उन अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों पर पुनर्विचार 
करने के विषय में हैं, जो पहले पारित हो चुकी थीं। अतएव मैं प्रार्थना करना 
चाहता हूं कि आप सदन में इस प्रस्थापना पर मत लें कि वे इन अनुच्छेदों पर 
पुनर्विचार की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं। 


*अध्यक्ष: में मान लेता हूं कि सदन इन अनुच्छेदों पर पुनर्विचार की अनुमति 
देता है। 


“माननीय सदस्यगण: हां। 

“अध्यक्ष: हम अनुसूची 3 को लेंगे। 

*श्री एच.वी. कामत (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): अनुच्छेद........ 
“अध्यक्ष: पहले हम इस अनुसूची को समाप्त कर लें। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं संशोधन 40। तथा 402 को साथ पेश 
करता हूं: 


“कि शपथ के प्रपत्र की मद्‌ 4 में, तृतीय अनुसूची में, 'ए१8०5 रण ० 
$पएएाथाआ८ (०एा।! इन शब्दों के पश्चात्‌ 'क्वात ॥6 (!णाएाणीलश' भाव 4#एक्राग- 
06था८॥१। ० पाक ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


“कि शपथ के प्रपत्र की मद 4 में, तृतीय अनुसूची में, '$पछ्ञाल्याठ (.0पा 
० एा09' इन शब्दों के पश्चात्‌, (0 (0.णाएाणाल का 4प्रकांग-ठथालाव। 
[709)' ये कोष्ठक तथा शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


यह केवल एक भूल है जो हम अब ठीक करना चाहते हैं। शपथ का जो 
प्रपत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये रखा गया है वही, सदन द्वारा, 
स्वीकृत हो जायेगा तो भारत के महालेखापरीक्षक के लिये भी रखा जायेगा। 


“अध्यक्ष: अनुसूची 3 के इस संशोधन पर कोई संशोधन नहीं हेै। 
प्रश्न यह हैः 


“कि शपथ के प्रपत्र की मद 4 में, तीसरी अनुसूची में ॥पर68०४ रण 6 
$पएाथ॥6 (०ए्र इन शब्दों के पश्चात्‌, 'क्रात ॥6 (/णाफाणाल' क्ात 4पभ्रोण- 
06००9 ।] ० ॥09' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


“कि शपथ के प्रपत्र की मद 4 में, तीसरी अनुसूची में '5प्नाल्ाढ (0पा 
णएा09५' इन शब्दों के पश्चात्‌, (0 0.णाएाणाल क्ात 4प्रक्रात-ठथालाव। 
[709)' ये कोष्ठक तथा शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुए। 


अनुच्छेद 3 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद ॥3 को ले लेते हें। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः क्‍या मैं प्रार्थाा कर सकता हूं, श्रीमान....... 
*भ्री एच.वी. कामतः इस संशोधन के विषय में, श्रीमान...... 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं प्रार्था कर सकता हूं, श्रीमान कि आप 
पहली मद को, बाद में, अंत में ही ले लें। 


“अध्यक्ष; हम मद | को बाद में लेंगे। हम अनुच्छेद 6 से आरम्भ कर 
सकते हें। 


अनुच्छेद 6 


हु टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान मैं संशोधन सं. 393 को पेश करता हूं जो 
यह हं; 


“कि अनुच्छेद 6 को हटा दिया जाये।” 
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कारण यह है कि हमने अनुच्छेद 6 को मूलाधिकारों के अध्याय से लेकर 
भाग 0क के अध्याय में, जिसका शीर्षक 'भारत के राज्य-दक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य 
तथा समागम' है, रख दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 274क के रूप में जरा 
भिन्‍न शक्ल में रखा गया है जो इस प्रकार हैः 


#+ +9फऑ)]«ल 40 ॥6 णाीलः कञाएजशंणा$ ण पा5 शिवा, 790९, ८एञालशएट८ 20 
वाशाए0प्राइ$८ ॥0प्रशा0पा ॥6 शाताण9 ए पाव३ ॥09॥ 06 86.' 


[भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत-राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, 
वाणिज्य और समागम अबाध होगा।]” 


इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 6 में यही अंतर है, कि अनुच्छेदों की भाषायें 
ही भिन्‍न हैं, और लिखा है कि संसद की शक्तियों के अधीन रहते हुए, व्यापार, 
वाणिज्य तथा समागम आदि अबाध होंगे। यह बात भाग 0क में रख दी गई हे, 
अनुच्छेद 6 को मूलाधिकारों में रखना व्यर्थ है, अत: मैंने यह संशोधन पेश किया है। 


क्या, श्रीमान, मैं इस सदन के सदस्यों को यह भी बता दूं, जिन्हें मेरे ख्याल 
में इस बात का पता ही है, कि इस अनुच्छेद को, जो बहुत कम अधिकार प्रदान 
करता है, मूलाधिकारों, में रखने के मूल विचार के पीछे एक इतिहास है। इसका 
कारण यह था कि जिस समय हमने मूलाधिकारों की रचना की थी उस समय 
हमारा ख्याल यह था कि संविधान का ढांचा दूसरा ही होगा। फिर भी जो अधिकार 
प्रदान किया गया है वह संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। अतएव इस 
प्रकार के अनुच्छेद के लिये, जो अन्य अनुच्छेदों के समान सच्चे अर्थ में मूलाधिकार 
नहीं हैं, समुचित स्थान व्यापार तथा वाणिज्य का अध्याय है। मेरे विचार में सदन 
को ऐसे अनुच्छेद को हटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी तो मूलाधिकारों के अनुच्छेदों 
में अब व्यर्थ-सा ही है। 


(संशोधन सं. 46 पेश नहीं किया गया।) 


*पंडित ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब: जनरल): क्‍या मैं श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं। उनके अनुसार, अनुच्छेद 274क अब 
अनुच्छेद 6 का स्थान ले रहा है। क्‍या मैं जान सकता हूं कि अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 
274क पर लागू होगा या नहीं? 


*थ्री टी.टी, कृष्णमाचारीः यदि मेरे माननीय मित्र कुछ दिन ठहरेंगे तो वे देखेंगे 
कि मैं एक दूसरा संशोधन भी पेश करूंगा जिसमें लिखा होगा कि अनुच्छेद 25 
अनुच्छेद 274क पर लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 6 पर भी नहीं। विधि की 
साधारण प्रक्रिया, इस संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय को जो सामान्य शक्ति 
दी गई है कि वह यह देखें कि इस संविधान के प्रत्येक उपबन्ध का पालन किया 
जाये वही प्रक्रिया तथा शक्ति अनुच्छेद 274क से 274ड तक सब पर लागू होगी। 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


कोई विशेष उपबन्ध जो लागू होता, अनुच्छेद 6 के विषय में बहुत निर्बन्धित होगा। 
यदि संसद विधि द्वारा उस शक्ति का न्यूनन कर देती, तो अनुच्छेद 25 क्‍या विशेष 
अधिकार प्रदान कर सकता था, क्योंकि अनुच्छेद 6 के अधीन वही चीज़ उच्चतम 
न्यायालय को जा सकती थी जो संसद जाने देती। 


*थ्री बी. दास (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान, जेसा कि मैं अनुच्छेद 6 को 
समझता हूं, वह भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की 
स्वतन्त्रता प्रदान करता है। मैंने अपने माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी की वकक्‍्तृता 
को बहुत ध्यान से सुना था और मैं अनुभव करता हूं कि यद्यपि हमने अनुच्छेद 
274क या अन्य किसी अनुच्छेद के अधीन कुछ शक्तियां दे दी हैं फिर भी मैं 
इस विचार को बहुत अच्छा नहीं समझता कि मूलाधिकारों में, जिन पर हमने सदन 
में दो तीन बार अच्छी तरह विचार किया है, कोई परिवर्तन किया जाये। मान लीजिये 
कि आपने 264क द्वारा वह समान स्वतन्त्रता दे दी है जेसी कि अनुच्छेद ॥6 में 
दी गई है, फिर भी अनुच्छेद 6 को भी रहने दीजिये। हां, मैंने श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी की इस को सुना है कि उच्चतम न्यायालय में जाकर यह तर्क 
करना आवश्यक नहीं है कि मूलाधिकारों में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। किन्तु मैं स्पष्ट 
नहीं समझा हूं कि क्‍या अनुवर्ती अनुच्छेदों से वैसा ही पूर्ण न्याय होगा जैसा कि 
अनुच्छेद 6 में रखा गया था मैं नहीं चाहता कि संविधान निर्माण के अंतिम चरण 
में हम मूलाधिकारों को छेड़ें, जिन्हें हमने इतने विचार-विमर्श तथा ध्यान के बाद 
पारित किया था। 


*भ्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो शब्द 
कहना चाहता हूं। 


श्रीमान, मुझे सचमुच खेद है कि इस अनुच्छेद को मूलाधिकारों में से निकाल 
दिया गया है मेरा यह अभिप्राय है कि व्यापार तथा वाणिज्य की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए। और न प्रांतीय विधान मंडल को और न संसद को ही इस मूलाधिकार 
को कम करने का अधिकार होना चाहिए। मुझे सचमुच खेद है कि यह अनुच्छेद 
अंशत: अनुच्छेद 274क में समाविष्ट कर दिया गया हे। मैं चाहता था कि मसौदा 
समिति के सदस्य अनुच्छेद 274क को हटाने का संशोधन पेश करते, अनुच्छेद 6 
को नहीं। 


*पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्रीमान, अनुच्छेद 6 भी एक ऐसा उपबंध हे 
जो अनुच्छेद 25 के प्रभाव के अंतर्गत था और यह नागरिकों का बहुत महत्वपूर्ण 
मूलाधिकार है कि भारत के राजक्षेत्र में समागम अबाध होगा। इससे यह निश्चय 
हो जाता है कि प्रांतीय सीमाओं से किसी प्रकार के आवागमन में बाधा नहीं पडेगी 
और प्रत्येक व्यक्ति भारत के गणराज्य की नागरिकता से पूरा लाभ उठा सकेगा। 
किन्तु क्योंकि हमने भाग 0क के कुछ उपबंधों को पारित कर दिया है अतः 
यह सच है कि कुछ हद तक यह स्वतन्त्रता कम कर दी गई है और जब इन 
अनुच्छेदों पर विचार किया जा रहा था तब मैंने कहा था कि इस अधिकार को 
छीना जा रहा है, किन्तु साथ ही अनुच्छेद 6 को अपने स्थान पर रहने दिया 
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गया था। हमें यह अधिकार प्रिय है क्योंकि यह उन अधिकारों में से हे जो अनुच्छेद 
25 के अधीन समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रियान्वित किये 
जा सकते हैं, यद्यपि हमने यह विनिश्चय नहीं किया है कि यह प्रक्रियायें केसी 
होंगी, क्योंकि मूलाधिकार नये उपबन्ध हैं; किन्तु फिर भी हमारा यह ख्याल है 
कि कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जायेगा जिससे इस गणराज्य के नागरिकों को 
अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत सस्ता और सुगम न्याय प्राप्त हो सकेगा। 


अब इस अनुच्छेद को मूलाधिकारों में से निकाला जा रहा है और उसके स्थान 
पर 274क रखा जा रहा है। मुझे भय है कि हमें अन्यायपूर्ण उपाय द्वारा उन सस्ते 
उपचारों से वंचित किया जा रहा है जो अनुच्छेद 6 द्वारा हमें मिले थे। केवल 
यही एक धारा नहीं है जिससे सत्र के अन्त में इस सदन में अधिकारों तथा उपचारों 
को छीना जा रहा है। अनुच्छेद 3 पर भी एक संशोधन है। हम यह भी देख 
चुके हैं कि अनुच्छेद 307 के अधीन सरकार सब अधिकारों को किस प्रकार 
अनुकूलन तथा रूप भेद करने के बहाने, छीन रही है तथा ऐसे रूप में बदल 
रही है जो सरकार को उचित जान पड़ता है। 


मुझे खेद है कि मैं सहमत नहीं हूं कि अनुच्छेद 46 को इस मूलाधिकार के 
स्थान से हटाना चाहिये, क्‍योंकि इसे क्रियान्वित करने में उच्चतम न्यायालय को 
प्राप्त समुचित कार्यवाहियां शायद आसान तथा सस्ती हों। मैं चाहता हूं कि यह 
अनुच्छेद 6 हटाया न जाये। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम: अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि मेरे मित्र पंडित 
ठाकुर दास भार्गव अनुच्छेद 274क के मुकाबले में अनुच्छेद 6 का समर्थन करने 
में गलती कर रहे हैं क्योंकि यदि वे अनुच्छेद 304 को देखेंगे जो संविधान के 
संशोधन के विषय में है तो उन्हें पता चलेगा कि अनुच्छेद 6 में संशोधन करने 
की प्रक्रिया वही है जो 274क के विषय में है। एक ओर 274क में संसद साधारणत: 
परिवर्तन कर सकती है, उधर अनुच्छेद से संसद को शक्ति मिल जाती है कि 
वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतन्त्रता को सीमित 
करने की विधि बना सकती हे। 274क में वाणिज्य की स्वतन्त्रता संविधान में संशोधन 
किये बिना तो, कम से कम छिन नहीं सकती, ॥6 से संसद को स्वतंत्रता ही 
मिल जाती है। आप 6 तथा 274क को साथ नहीं रख सकते क्‍योंकि वे असंगत 
हैं। एक को या दूसरे को हटाना पड़ेगा। अतः उन्हें यह निश्चय करना है। कि 
]6 को हटाया जाये या 274क को। 


*पंडित ठाकुर दास भार्गव: 274क एक पवित्र घोषणा है। घोषणा-आज्ञप्ति 
है शायद अमल न हो सके। अनुच्छेद 25 के अधीन उपचार सस्ता और आसान 
| 


“*गाननीय श्री के. सन्‍्तानमः 274क में लिखा है कि यह स्वतन्त्र होगा और 
फिर सामान्य उपचार तो है ही। किसी को अधिकार है कि वह संविधान के किसी 
अनुच्छेद को क्रियान्वित करवाने के लिये उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, केवल 
मूलाधिकार को ही नहीं। उच्चतम न्यायालय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का संरक्षक 
है। 6 केवल पवित्र घोषणा-मात्र जिससे संसद को सब शक्तियां दे दी गई हैं 
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[माननीय श्री के. सनन्‍्तानम] 


अनुच्छेद 274क में लिखा है कि संविधान का संशोधन न हो तो व्यापार अबाध 
होगा, और उस पर केवल वे ही सीमायें होंगी जो अनुवर्ती खंडों में उपबंधित हें। 
अतः संगति के लिये तथा व्यापार की स्वतन्त्रता के लिये यह आवश्यक है कि 
अनुच्छेद 46 हट जाना चाहिये। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): श्रीमान, मैंने श्री सन्‍्तानम को बहुत 
ध्यान से सुना है, किन्तु में उनकी बात समझने में या उनके विचारों को स्वीकार 
करने में कठिनाई अनुभव करता हूं। यह आवश्यक है कि समस्त राज्यजदक्षेत्र में 
समागम के अधिकार अबाध होने चाहियें। ऐसे अधिकारों को सदा विधि में समाविष्ट 
कर देना चाहिये और यदि उन्हें छीन लिया जाये तो शायद हम महान अधिकार 
से वंचित हो जायेंगे जिसे बाद में कम किया जा सकता है संशोधन द्वारा हटाया 
जा सकता हे। हम देख चुके हैं कि उसमें केसे धीरे-धीरे परिवर्तन किया गया 
है--पहले एक धारा द्वारा, फिर दूसरी धारा द्वारा और तीसरी धारा द्वारा। हम उस 
क्रम को देख चुके हैं। यदि इसे छीन लिया गया तो हम यहां चर्चा तक भी 
नहीं कर सकेंगे कि हमें ऐसा अधिकार प्राप्त है। अतएव इन मूलाधिकारों को किसी 
प्रकार रहने देना चाहिये। इसलिये मैं इसे हटाने का विरोध करता हूं। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, बहुत आदर के साथ मेरा निवेदन 
है कि मैं इस संबंध में श्री सन्‍्तानम के तरकों को नहीं समझ सका हूं। अनुच्छेद 
6 को मूलाधिकार के अंग के रूप में रखा गया था कि व्यापार अबाध होगा। 
फिर किसी प्रकार मसौदा समिति के दिमाग में आया कि उसने ऐसा ही एक उपबन्ध, 
अनुच्छेद 274क रख दिया, और शायद वह अनुच्छेद 6 के अस्तित्व को बिल्कुल 
ही भूल गई। यदि उसे इसका पता होता या याद होता तो 274क को पारित करते 
समय ही अनुच्छेद 6 का निरसन भी कर दिया जाता। किन्तु बाद में उन्होंने देखा 
कि अनुच्छेद 274क और ॥6 में पुनरावृत्ति हो गई है। मेरा निवेदन है कि अब 
प्रश्न यही है कि अनुच्छेद 6 को हटाया जाये या 274क को। व्यक्तिगत रूप 
से मैं कहता हूं कि अनुच्छेद 274क को हटाना होगा। क्‍योंकि संविधान में 6 
की स्थिति 274क से अधिक अच्छी है। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 25 के उपबंधों 
के अधीन है जिससे यह अधिकार न्याय्य बन जाता है। यह स्पष्ट नहीं बताया 
गया है कि इसका क्या ओऔचित्य है कि उसे न्याय्य अधिकारों में से हटा कर 
अनुच्छेद 274क में रख दिया जाये। यह बहुत संदिग्ध है और शायद इससे कई 
सांविधानिक वकीलों की तथा उच्चतम न्यायालय की बुद्धि चकरायेगी कि यह न्याय्य 
है या नहीं। यदि यह न्याय्य है तो अनुच्छेद 6 को हटा कर यहां रखने का 
कोई कारण नहीं है। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 274 क को हटाया जाये और 
]6को रखा जाये जिससे कि वह स्पष्टत: न्याय्य रहे। 


“पं, ठाकुर दास भार्गव: वह समुचित कार्यवाहियों से न्‍्याय्य होगा, घोषणात्मक 
दावे से अवश्यमेव न्याय्य नहीं होगा। 


संविधान का मसौदा [3279 


*थ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र 
श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति बिल्कुल गलतफहमी के कारण 
उत्पन्न हुई है। जैसा कि श्री सन्‍्तानम पहले ही कह चुके हैं कोई उपबंध मूलाधिकारों 
के अध्याय में है, केवल इसी कारण उसमें कोई विशेष पवित्रता या बल नहीं 
आ जाता विशेषत: जब अनुच्छेद 6 में ही यह अपवाद है “$प्रश[|ं०टा ॥0 थाए ]8७ 
77946 99 एथ्ञक्ाशशा[। 


मूलाधिकारों में अनुच्छेद ।6 की यह भाषा थी: 


#9फा)०० 00 भाए ]939ए 79806 99 एव्या!काशा। ॥3क्‍4९, ८एणशाशर6 थात गाशि- 
९0फप्राइट ॥0प्रशा0प्रा ॥6 शराणज ए गाव ७9 96 48९. 7 


अतएव इस अनुच्छेद में संसद को खुली छुट्टी दे दी गई थी, यद्यपि उसका 
नाम मूलाधिकार रखा गया है। यह ऐसा अधिकार है जिसका अतिक्रमण या न्यूनन 
संसद इच्छानुसार कर सकती है। अनुच्छेद 6 का प्रभाव यह था। 


इस उपबंध को अंतर्राज्यिक व्यापार संबंधी अध्याय में ले जाने का कारण स्पष्ट 
करना अपेक्षित है। जब संविधान सभा ने केबिनेट मिशन की प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत 
कार्य आरम्भ किया था तब यह अनुभव किया गया था कि यदि हम अंतर्राज्यिक 
उपबन्ध को मूलाधिकार के रूप में न रखेंगे तो व्यापार की स्वतन्त्रता भी न रह 
सकेगी। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमने व्यापार-स्वातंत्रय के खंड 
को मूलाधिकारों के अध्याय में रखना ही अभीष्ट समझा क्‍योंकि जब संविधान सभा 
ने अपना कार्य आरम्भ किया था तब उसकी शक्तियां सीमित थीं। इस प्रकार यह 
अध्याय मूलाधिकारों में रखा गया। 


सदन को स्मरण होगा कि मूलाधिकारों की समिति बनी थी उस समय भारत 
की स्थिति के विषय में बाद के बहुत से परिवर्तन नहीं हुए थे और संविधान 
सभा को विस्तृत शक्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं। अब संविधान सभा के कार्यों पर 
किसी प्रकार का निर्बन्धन लगाने का प्रश्न नहीं है और हम अब स्वतन्त्र तथा स्वाधीन 
भारत के लिये जैसा संविधान चाहें बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में व्यापार-स्वातन्त्रय 
संबंधी विषय में नये अनुच्छेद बनाये गये हैं जो अनुच्छेद 274क से आरंभ होते 
हैं। हमने अनुच्छेद 274क में रखा है कि भारत भर में व्यापार तथा वाणिज्य, उस 
भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अबाध होगा। अतः संसद द्वारा निर्मित व्यापार 
स्वातंत्रय संबंधी विधान उस अध्याय के उपबंधों के अधीन होंगे। 

केवल इस कारण कि व्यापार-स्वातंत्रय का उपबंध संविधान के इस भाग में 
है या उस भाग में है, उस अधिकार में कोई अंतर नहीं पड़ता। अनुच्छेद 274ख, 
274ग और 274घ में व्यापार-स्वातंत्रय के आवश्यक अपवाद तथा सीमायें हैं। एक 
और भी बात है जो आप इस संबंध में देख सकते हेैं। अनुच्छेद 274ग से 
५ के अधिकार का क्षेत्र कम होने या निर्बधित होने की बजाय बढ़ 
जाता हे। 


3280 ] भारतीय संविधान सभा [6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यर] 
उसमें लिखा हेः 


“]तणज़ां्राडक्रावाए भाशाँााएर टणागालतव का गाए 2748 एाी 6 एणा- 
5तरपाणा, वाल शि्राभाला ॥ण ॥ी6 6शा5वपरारट एणा 3 996 जीत 
]9५6 ॥6 छ0०एछ्ा 40 ॥4786 थाए 9छ शाजशाएं णा 3पा0णाओशाएश 6 शंशाए 
ण कञार्टशशालार6ह 00 ०6 छा 0ए९' क्राणीशा तः गा्बंताए काए तंडटागगा- 
॥धणा 0० याणाशाए 6 गा्ंताए एण थाए वंडइटागाभा0ा... 


इस उपबंध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को निर्बंधित 
किया गया है जिससे मूलाधिकार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। यदि आप 
व्यापार-स्वातंत्रय को संविधान के अर्थ में मूलाधिकार कहना चाहें। 


चाहे कोई उपबंध विशेष को मूलाधिकार कहें या नहीं, मेरे मित्र पं. भार्गव ने 
न्याय्यता के विषय में जो आपत्ति उठाई है वह न्याय्यता भी इस बात पर निर्भर 
नहीं है कि कोई उपबंध मूलाधिकारों में है या संविधान में कहीं अन्यत्र है। जहां 
तक उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संबंध है, उस संविधान के निर्वचन के 
विषय में पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय से प्रत्येक मामले में यह 
विनिश्चय करने के लिये कहा जा सकता है कि कोई विधि विशेष संविधान से 
संगत है या नहीं हे। 


अत: मेरा निवेदन है कि किसी अनुच्छेद के मूलाधिकारों संबंधी अध्याय में 
होने से उसमें कोई गुण विशेष नहीं आ जाता। मेरे विचार में जब अनुच्छेद 274 
सदन के समक्ष था तब मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने बताया था कि व्यापार तथा 
वाणिज्य संबंधी सब उपबंधों को एक ही अध्याय में रखने से क्‍या लाभ होंगे। 
इन आधारों पर मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो प्रस्थापना 
रखी है उस पर आपत्ति में बिल्कुल कोई बल नहीं हे। 


“अध्यक्ष: क्‍या श्री कृष्णमाचारी कुछ कहना चाहते हें? 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: नहीं, श्रीमान। श्री कृष्णस्वामी अय्यर ने सब बातों 
का उत्तर दे दिया है। 


*अध्यक्ष: तो फिर मैं इस पर मत लेता हूं, अर्थात संशोधन सं. 393 पर मत 
लेता हूं जो अनुच्छेद 46 को हटाने के विषय में है। प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 6 को हटा दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 6 संविधान से हटा दिया गया। 


संविधान का मसौदा [328] 


अनुच्छेद 27 
“अध्यक्ष; फिर हम संशोधन सं. 47 को लेते हैं। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं संशोधन सं. 394 और 47 को साथ 


पेश करना चाहता हूं क्‍योंकि वे दोनों अनुच्छेद 27 के विषय में हैं। मैं सबसे 
पहले सं. 394 को पेश करूंगा। 


“कि अनुच्छेद 27 के खंड (क) में, “अनुच्छेद 6” ये शब्द तथा अंक हटा 
दिये जायें।” 


सदन ने अनुच्छेद 46 को हटाने का जो संशोधन 393 अभी स्वीकार किया 
है, उसी के परिणामस्वरूप यह संशोधन है। 


“अध्यक्ष; हम इसे अभी निबटा देते हें। 
*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारीः हां, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: अभी-अभी जो विनिश्चय किया गया है, उसी के परिणामस्वरूप यह 
संशोधन हे। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 27 के खंड (क) में, “अनुच्छेद 6” ये शब्द तथा अंक हटा 
दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन सं. 47 पेश 
करता हूं जो इस प्रकार हेः 


“कि अनुच्छेद 27 के परन्तुक में, “5प्रश]|ं०० ॥0 6 (छगा$ ध८०एणी इन शब्दों 
के पश्चात्‌, 'शाव ॥0 गाए 3क्‍7एभीाणा$ बात ग्रा०मीट्यांणाड गा गराव/ ७2 
गरब१० धालाला। प्रात थांर० 307 ए पां5 0णाष्माप्रांणा! ये शब्द प्रविष्ट कर 


दिये जायें।” 


श्रीमान, यह अनुच्छेद 307(2) की भाषा के कारण आवश्यक हो गया है, जिसे 
हम पारित कर चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि वह विद्यमान 
विधियों को ऐसे अनुकूलित तथा परिवर्तित कर सकता है कि वे इस संविधान के 
उपबंधों से तथा मूलाधिकारों से संगत बन जायें। 


3282 ] भारतीय संविधान सभा [।6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। क्या कोई इस पर कुछ कहना चाहता 
है। 
*थ्री नजीरूद्दीन अहमद: संशोधनों के लिये बिल्कूल समय ही नहीं है। 
“अध्यक्ष; यह तो 5 तारीख से चल रहा है। 
*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: नहीं, हमें यह आज सवेरे ही मिला है। 
*ग्री नजीरुद्दीन अहमदः नौ बजे। 
“अध्यक्ष: मेरे विचार में यह तो लगभग पहले संशोधनों के परिणामस्वरूप ही 


*ग्री नजीरूद्दीन अहमद: इस संशोधन के प्रभाव की थाह पाना असम्भव हे 
जब तक कि किसी में डॉ. अम्बेडकर जैसी प्रतिभा न हो। 


अध्यक्ष: में इस पर मत ले लेता हुं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 27 के परन्तुक में, “5प्रश]|ंघ्ल ॥0 6 (छगा$ ध८९०ण इन शब्दों 
के पश्चात्‌, 'ब्वा06 0 थाए 449एश्रांणा5$ बात ग्राठक्ीएशांणाड 96 799 96 ॥802 
विल्षाथा प्रावक्ष गगांठ० 307 ० हां5$ 0णाह्मापांणा' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 42 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 42 के खंड () में, ॥997 9० ०थटं5०१ ७४ | इन शब्दों 
के स्थान पर “हराभ] 96 ूलालं5०व एए गंगा भांगल काव्लीए 9 पापा जी०्श$5 
5प700॥792 (0 ॥॥7' ये शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमान, इस संशोधन के पश्चात्‌ अनुच्छेद 42 का खंड () इस प्रकार बन 
जायेगा: 


#[]6 &छ९टरए९ 90एछ' णी ॥6 एआंणा ॥4। 96 ए९४९व जा ॥6 श९आंवला भात 
5॥9] 96 छूशाटा$इ2०व एच गग लाल कार्टलीए 9 ॥0पषशी णी०2४ 5प्र/70.09९2 
00 गा व 8९८04 जाती ॥6 (णाहपाणा भाव ॥6 |4ए. 7 


श्रीमान, यह आवश्यक प्रतीत हुआ है और इससे कोई गम्भीर परिवर्तन नहीं 
होता। यह काफी.... 


“गाननीय श्री के. सन्तानमः श्रीमान, क्या इसका यह अर्थ है कि विधान-मंडल 
द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है? 


संविधान का मसौदा [3283 


*भ्री टी.टी, कृष्णमाचारी: खंड में लिखा है “॥ 8०८००१शथ्चा८९ शत ॥९ 
(णाह्रापांणा 0 ॥2 ]89४”। यदि संविधान और विधि से यह अनुमति हो कि 
विधेयकों का कोई और भी, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, प्रमाणीकरण कर सकता 
है तो यह भी संभव होगा। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः संशोधन से इसकी अनुमति मिल जाती है। आप 
संविधान से राष्ट्रपति को यह अनुमति दे रहे हैं कि वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों 
के द्वारा अपने कृत्यों को करवा सकता है। 


“अध्यक्ष: यह कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों के विषय में है, विधायिनी शक्तियों 
के विषय में नहीं। मेरा अनुमान है कि विधेयकों पर हस्ताक्षर करना विधायिनी शक्तियों 
के अन्तर्गत आता है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हां, यह कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों के विषय 
में है। मैं आपका आभारी हूं, श्रीमान। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानमः यदि आप और दूसरा उदाहरण चाहते हैं तो युद्ध 
की घोषणा का प्रश्न है क्या इसे मुख्य समादेशक कर सकता है? क्‍या यह शक्ति 
किसी को प्रदान की जा सकती हे? मैं नहीं समझा कि इस संशोधन की अनुपस्थिति 
में कार्यपालिका का प्रमुख अपने पदाधिकारियों द्वारा कुछ कार्य करने की शक्ति 
से वंचित हो जायेगा। मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि किसी 
अन्य संविधान में ऐसा उपबन्ध होगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 42 के प्रस्थापित खंड () में, जो सूची 8 के संशोधन सं. 
48 में है, 'लंधाल काब्लीए ण धागा णी०्ल5$ ड/णाता46 0 | ये शब्द 
हटा दिये जायें।” 


5789” शब्द को बदल कर “४॥9॥” बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह 
आवश्यक है और ठीक हे। 


*एक माननीय सदस्यः आपके संशोधन की संख्या क्‍या हे? 


*श्री एच.वी. कामतः मेरे संशोधन की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी 
सूचना आज सवेरे ही दी थी। मुझे सूची ।8 कल रात ही मिली थी अतः मैं 
उस पर अपना संशोधन आज प्रातः ही भेज सका था। 


श्रीमान, जब इस अनुच्छेद पर विचार हो रहा था तब यह स्पष्ट किया गया 
था कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में 
या सीधा नहीं करेगा, किन्तु निस्संदेह इस संविधान के अनुसार ही करेगा। राष्ट्रपति 
तो कार्यपालिका सत्ता का प्रतीक मात्र है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दिल्ली 
में बेठकर ऐसे आदेश देता रहेगा कि अमुक-अमुक को बन्दी बना लिया जाये। 
उसके साथ या अधीन काम करने वाले मंत्री या पदाधिकारी संविधान 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


तथा विधि के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे। मैं समझ नहीं पाता 
कि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर तथा श्री टी.टी. कृष्णमाचारी इस प्रकार का 
संशोधन पेश करना क्‍यों आवश्यक समझते हैं। यह व्यर्थ है और मेरा सदन से 
यह निवेदन है कि “आंधर०” से आरम्भ होने वाले तथा करार! पर समाप्त होने 
वाले शब्दों को हटा दिया जाये, जिससे कि अनुच्छेद ऐसा बन जायेगा;- 


#]6 छलट्राए6 90फ्र०' एण 6 एआाणा ॥9 96 ए९5९९ ॥ ॥6 ?65067 0 
5॥9] 96 ूलटा$इ2त 99 कगार का 40209थ॥९९ जाती ॥6 (णाशापा0णत 00 [9ए. 7 


हमारे प्रयोजन के लिये यही काफी हे। 


*ग्री नजीरूद्दीन अहमद: मेरा निवेदन हे कि यह संशोधन केवल जल्दबाजी 
में ही नहीं रखा गया है, वरन पूर्णतः प्रयोजनहीन भी है। इसे पर्याप्त विचार के 
बिना ही पेश कर दिया गया है। में सदन का ध्यान अनुच्छेद 30 () की ओर 
आकृष्ट करूंगा जहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है 
और वह उसका प्रयोग संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकता है। इसका अर्थ 
स्पष्टतट: यही है कि वह उस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार, अर्थात्‌ 
अभिकर्ताओं की सहायता से कर सकता है। वास्तव में सरकारों के बहुत से विभाग 
इसी प्रयोजन के लिये होते हैं जैसे न्यायालय, पुलिस, जेल आदि हेैं। क्‍या यह 
मान लिया जाये कि यदि हम यह स्पष्ट नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों 
का अभिकर्ताओं के द्वारा प्रयोग करेगा, तो उसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से ही पहल 
करनी होगी? ऐसा मानना बेहूदगी बात होगी। सब बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
तो विस्तार की बातें कहने में अत्युक्ति करना है। मेरा निवेदन है कि जब हम 
राज्यपालों या राष्ट्रपति को शक्ति देते हैं तो हम उसके नाम से उसकी कार्यपालिका 
को काम करने देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल केवल 
वैधानिक सत्ताएं हैं तथा भूषणात्मक प्रतीक हैं। सब काम राष्ट्रपति के नाम से किये 
जाते हैं। अनुच्छेद 42 () का यही आशय है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग 
राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुसार किया जा सकता है। यही स्पष्ट आशय है। फिर 
“५789”' शब्द के स्थान पर “5॥9॥' रखने का क्‍या उद्देश्य है? ध789' शब्द का 
प्रयोग अत्युचित हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः मेरे विचार में “589॥” शब्द उस शक्ति के सांविधानिका 
प्रयोग के निर्देश से है। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः इस प्रयोजन के लिये ॥789' शब्द काफी है। इस 
शक्ति का प्रयोग स्वेच्छा पर निर्भर है और यदि उसका प्रयोग किया जाये तो संविधान 
के अनुसार होना चाहिये। राष्ट्रपति उसका प्रयोग न करे यह सम्भव है, और यदि 
वह करेगा तो संविधान के अनुसार ही करेगा। उस प्रयोजन के लिये थ89' शब्द 
काफी है। आखिरी वक्‍त में ही इस संशोधन की त्रुटियों को ढूंढना कठिन है। मैं 
पूछता हूं कि मसौदा समिति कब अपना काम समाप्त करेगी जिससे कि हमें कुछ 
आराम और संतोष मिल सके। हम यथासंभव शीघ्र घर जाना चाहते हैं। किन्तु मसौदा 
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समिति हमें ऐसा नहीं करने देगी। जैसा मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं, उन्हें 
अपना निश्चय कर लेना चाहिये तथा सदन को अपने मसौदों की पूरी रूपरेखा दे 
देनी चाहिये और प्रतिदिन इस प्रकार के नये संशोधन पेश नहीं करने चाहिये। सदस्यों 
के लिये इन परिस्थितियों में काम करना बहुत कठिन हे। 


*अध्यक्ष: में सर अलादि कृष्णस्वामी अय्यर से कहने वाला हूं कि वे स्थिति 
को स्पष्ट करें। किन्तु ऐसा करने से पहले मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं 
जो मेरे ध्यान में आया हे। इसमें लिखा हे -70फपशी णीएश5$ 5पफ्रतावा॥80 गए] । 
क्या इसका यह अर्थ है कि राष्ट्रपति प्रान्तों में संघ की ओर से पदाधिकारी रखेगा, 
या इसका यह अर्थ है कि केवल प्रान्तीय पदाधिकारी होंगे जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ 
के रूप में काम करेंगे? क्या यह विचार है कि, अमरीका के समान, दो भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के पदाधिकारी होंगे, एक संघ के लिये और दूसरे प्रांतों के लिये? 


*थ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यरः पूर्णत: फेडरल विषयों के लिये तो आप 
पूर्ण: फेडरल सरकारी अभिकरण रख सकते हैं; किन्तु समवर्ती विषयों के सम्बन्ध 
में आप प्रांतीय अभिकरणों से काम चला सकते हें। यदि फेडरल सरकार प्रांतीय 
अभिकरणों से संतुष्ट नहीं है, तो संविधान में उपबन्ध है कि फेडरल सरकार समवर्ती 
विषयों के लिये अपने अभिकरण रख सकती है। केवल प्रांतीय विषयों के सम्बन्ध 
में समस्त प्रांतीय अभिकरण को यह काम सौंप दिया गया है। वहां आप अपने 
अधीनस्थ अधिकारियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वे सीधे अधीन न हों। जब प्रांतीय 
अभिकरण का प्रयोग किया जाये तब भी हस्तक्षेप की शक्ति है ही। जहां तक 
फेडरल विषयों के क्रियान्वित करने का सम्बन्ध हे उसे प्रांतीय अभिकरण के प्रयोग 
करने का अधिकार होगा। 


जो व्यापक प्रश्न उठाया गया है उसके विषय में मैं बाद में कुछ कहना चाहता 
हूं। 

“श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, में उस संशोधन का विरोध करने खड़ा 
हुआ हूं जो मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने पेश किया है। मेरा मत यह हे 
कि यह संशोधन केवल अविचारपूर्ण ही नहीं है जैसा कि मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीन 
अहमद ने इसे बताया हे, वह भयानक भी है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 
उसके हाथों में होनी चाहिये और केवल उसी के हाथों में होनी चाहिये, उसे संविधान 
के अंतर्गत विशेष कृत्य करने होंगे; उसे विशेष शक्तियों का प्रयोग करना होगा। 
मेरे मित्र, श्री नज़ीरुद्वीन अहमद की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रपति 
केवल आशभूषणात्मक प्रधान है। यदि वह ऐसा ही होता तो मुझे श्री टी.टी. कृष्णमाचारी 
के संधोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती, किन्तु मैं तो संविधान 
का यह अर्थ समझता हूं कि राष्ट्रपति को बहुत महान शक्तियां प्राप्त हैं। अतः 
मेरा यह ख्याल है, श्रीमान, कि यह जोखम की बात है--मेरे विचार में केवल 
अविचारपूर्ण ही नहीं है--कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया जाये कि वह 
अपनी शक्तियों को, जो उसे संविधान के अधीन प्राप्त हैं, कार्यपालिका पदाधिकारियों 
के हाथों में सौंप दे। 
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*पं, ठाकुर दास भार्गव: अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में, मेरा 
समाधान नहीं हुआ है कि यह संशोधन आवश्यक हे। वास्तव में जब हम अनुच्छेद 
42 के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग की तथा 49 9९ &लश॑5०१ ७ए 
|॥' इन शब्दों के प्रयोग की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि इन शक्तियों 
का प्रयोग राष्ट्रपति लगभग अव्यक्तिगत प्रणाली से करेगा। जहां तक संघ की 
कार्यपालिका शक्ति का सम्बन्ध है, उसका प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधान 
मंत्री या कई अन्य अधिकारी करेंगे। यह बात नहीं है कि राष्ट्रपति उनका प्रयोग 
व्यक्तिगत तौर पर करेगा। कई नियम तथा विनियम हैं जिनसे कई अधिकारियों को 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ये शब्द रहेंगे तो 
यह तर्क उठ खड़ा होगा कि शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करे या उसके 
अधीनस्थ अधिकारी ही करें। जब वे अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करते हें 
तो कई बार राष्ट्रपति को पता भी नहीं होता कि वे शक्तियां उसके नाम में प्रयुक्त 
हो रही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि %9 |! इन शब्दों का अर्थ यह है कि 
या तो राष्ट्रपति उनका प्रयोग कर सकता है या उन शक्तियों को प्रदान कर सकता है। 


दूसरा यह प्रश्न उठ सकता है कि उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वे 
ही लोग कर सकते हैं जिन्हें वे दी गई हैं, क्योंकि एक सिद्धान्त है कि प्रदत्त 
शक्तियों को आगे प्रदान नहीं किया जा सकता। इससे और भी बहुत-सी कठिनाइयां 
उत्पन्न हो जायेंगी यदि हम यह मान लें कि उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग 
या तो व्यक्तिगत है या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा है। अतएवं मेरा निवेदन 
है कि जो शब्द रखे गये हैं वे बहुत काफी हैं और उनसे कोई अस्पष्टता उत्पन्न 
नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, श्रीमान, में यह भी नहीं मानता कि “»॥9! शब्द 
का प्रयोग पी है। विशेष प्रसंग में इस ५789" शब्द का अर्थ भी “आधा! 
ही होता हे। 


जहां तक श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है कि शक्तियों का 
प्रयोग संविधान और विधि के अनुसार होगा, ॥789” शब्द का सम्बन्ध किसी प्रकार 
भी का 32209था०८ शांत 06 ("णाआआंपांणा ॥॥70 06 89' इन शब्दों से नहीं है। 
मेरा निवेदन है कि हम जो स्वीकार कर चुके हैं वे काफी हैं और उनसे सब 
आवश्यक योजन पूरे हो जाते हैं और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। 


“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, प्रश्न यह है कि यदि यह संशोधन किया 
जायेगा तो हानि होगी? यदि मैं उस दृष्टिकोण से उसे देखूं तो मेरे विचार में यह 
संशोधन केवल व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी हे। वास्तव में किसी ने अभी तक 
यह नहीं सोचा कि यह अनुच्छेद 42 अपूर्ण है। इसमें लिखा है कि संघ की 
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान तथा 
विधि के अनुसार कर सकता है। अब संशोधन में लिखा है कि इस शक्ति का 
प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्या यह 
आवश्यक हे? क्‍या संविधान और विधि में यह नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को जो 
पदाधिकारी दिये जायेंगे उनका प्रयोग वह अपने प्रयोजन के लिये करेगा? वास्तव 
में खंड में लिखा है; “॥॥ 8८८एण०१क३०९ ज्) ॥९ ("णाप्रपांणा ७70 49४” क्‍योंकि 
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संविधान तथा विधि में उल्लिखित हे कि राष्ट्रपति किस प्रकार अपनी शक्तियों का 
प्रयोग स्वयमेव या पदाधिकारियों के द्वारा करेगा, अतः मेरे विचार में ये शब्द नितान्त 
अनावश्यक हें। मैं नहीं समझता कि कोई संशोधन आवश्यक है। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मुझे उस 
आपत्ति को समझने में, जो इस संशोधन पर उठाई गई है, कुछ कठिनाई अनुभव 
होती है। अनुच्छेद 42 में लिखा हे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में 
निहित होगी। हमें सबको पता है कि राष्ट्रपति को बहुत-सी शक्तियां दी गई हें 
किन्तु वास्तव में वह उनका प्रयोग नहीं करता। वह उनका प्रयोग केवल उनके 
आदेश पर करता है जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह पहली बात 
है जो, मैं चाहता हूं, सदन को समझ लेनी चाहिये। 


दूसरी बात यह है कि संविधान में ही लिखा है कि कार्यपालिका कार्यवाही, 
जो वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ही है, वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा सीधी 
नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 64 () को देखिये, उसमें लिखा हैः 


#+ 0 ]| ९टपए९ 8०० 0 ॥6 (00एलगाशशा ण ॥09 ४09॥| 06 ०४9725520 0 
96 (शा वा ॥6 ॥क॥6 एा ॥6 [7९६४०१९॥६ 


[ भारत-सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई 
कही जायेगी।] ” 


अतएव वस्तुस्थिति से यह अपेक्षित है कि असंख्य मामलों में संविधान या विधि 
से राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है, किन्तु उसका वास्तविक प्रयोग अन्य लोगों 
पर छोड़ दिया जाता है जो उसके प्रति उत्तरदायी समझे जाते हैं। निस्संदेह, वह 
इन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का उत्तरदायित्व लेता है। कार्यरूप में प्रशासन 
के दृष्टिकोण से यह असम्भव है कि राष्ट्रपति उन सब शक्तियों का प्रयोग कर 
सके जो संविधान द्वारा उसमें निहित हैं। उदाहरण के लिये उन शक्तियों को ही 
लीजिये जो विधान के विषय में उसके कृत्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में हैं। कई 
मामलों में, उदाहरण के लिये सभा को आहूत करने तथा उसका विघटन करने 
के विषय में वह कार्यवाही करता है किन्तु उन शक्तियों का प्रयोग वह अपने 
सांविधानिक परामर्शदाताओं की मंत्रणा पर करता है। और साधारणत: वह उन सब 
शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसमें निहित हैं। इस पर क्या आपत्ति 
है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, जो उसके प्रति उत्तरदायी हैं, ऐसी 
शक्तियों के प्रयोग के लिये कह दे? क्‍योंकि उसके लिये उन आदेशों के जारी 
होने से पहले उन्हें देखना भी नितांत अनावश्यक है, अत: हमें उसे अधिकार देना 
चाहिये कि वह ऐसे अधिकारियों को चुन ले जिन पर उसे विश्वास है और जिन्हें 
इस शक्ति का प्रयोग करने का काम सौंपा जा सकता हो। 


निस्संदेह मैंने इस आपत्ति पर विचार किया है; विधान-मंडल द्वारा पारित होने 
के पश्चात्‌ विधेयकों पर अपनी अनुमति देने के विषय में वह क्‍या करेगा? साधारणतः 
हम राष्ट्रपति से आशा करते हैं कि वह अपनी अनुमति के प्रतीकस्वरूप, अपनी 
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[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर] 


अनुमति अभिव्यक्त करने के लिये उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करे। स्वभावत: ऐसे 
मामले में वह साधारणत: पदाधिकारियों से नहीं कहेगा कि वे उसकी ओर से हस्ताक्षर 
करें; किन्तु यदि यह मान लिया जाये कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें जब 
कि वह उस प्रकार की अनुमति पर अपने हस्ताक्षर न कर सके, तो उसके लिये 
यह कहना भी आवश्यक हो सकता है कि उसके नाम में अनुमति पर कोई अन्य 
व्यक्ति हस्ताक्षर कर दे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है जो वैधानिक 
रूप में अनुचित हो, या सांविधानिक रूप में भी अनुचित हो, कि कोई अन्य व्यक्ति 
विधान-मण्डल द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति सूचक हस्ताक्षर कर दे, जबकि 
राष्ट्रति ऐसा करने में असमर्थ हो या वह समझता हो कि विशेष परिस्थितियों में 
अन्य लोग उसकी ओर से हस्ताक्ष, कर सकते हैं। मेरे विचार में उन कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये, जो वास्तव में पैदा होंगी, इन शब्दों को जोड़ना आवश्यक है। 


*थ्री एच.वी. कामतः क्‍या मेरे मित्र श्री गोपालस्वामी अयंगर का प्रयोजन भरा 
8०८० वक्याट९ ए्गंती 6 (/णाहइनपांणा ॥70 ॥6 4४! इन शब्दों से पूरा नहीं हो जाता? 
राष्ट्रति अन्य व्यक्तियों को या अभिकर्ताओं को जो कुछ शक्ति प्रदान करेगा वह 
संविधान और विधि के अनुसार होगी। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी अयंगरः उस स्थिति में वह जब भी किसी 
अधिकारी को कोई प्राधिकार देना चाहेगा, हमें संसद से विधि बनवानी पड़ेगी। किन्तु 
यदि संसद उसके लिये प्राधिकार दे सकती है तो संविधान ही ऐसा क्‍यों न कर दे? 


*भ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यर: श्रीमान, कुछ बातों को जो मैं कहना चाहता 
था पहले ही मेरे मित्र श्री गोपालस्वामी अयंगर ने कह दिया है। इसमें कोई नई 
बात नहीं हे कि वर्तमान उपबन्ध को भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 
7 के अनुरूप बनाने का प्रयत्त किया जा रहा है। यद्यपि श्री नजीरुद्दीन अहमद 
ने अपनी साहित्यक बुद्धिमत्ता से मसौदा समिति को असावधान कह कर डांट है, 
पर मैं उनका ध्यान उस भाषा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो संसदीय 
मसौदाकार ने भारत शासन अधिनियम की धारा 7 में प्रयोग की है। मैं धारा को 
पढ़ रहा हूं; 


#9फा)०० 00 ॥6 ञाठत्श$हणा$ एी ॥ी5$ ७९०, ९ 2ट८पराए८ 3प्र0779 ० ॥6 
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लांगाल काल्लाीए 9 पा0गपशीा णी०छश$ 5प्70णाधा]॥6 00 |गग............ 


अतएव ऐसा स्पष्ट उपबन्ध रखने में, कि कार्यपालिका प्राधिकार का प्रयोग 
पदाधिकारियों के द्वारा भी किया जा सकता हे, कोई नई या विचित्र बात नहीं है। 


जहां तक साधारण कार्यपालिका शक्ति का सम्बन्ध है, वह राष्ट्रपति में निहित 
है। जहां तक कार्यपालिका प्रशासन को चलाने के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है वह 
मंत्रियों में निहित है। जहां तक शासकीय अभिकरणों से काम लेने का प्रश्न हे, 
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वह संविधान के आधार में ही स्पष्टतः निहित है। मेरा ख्याल है कि संशोधन के 
बिना जो उपबन्ध है उसके अधीन भी राष्ट्रपति के लिये यह पूर्णतः सम्भव होगा 
कि वह कोई शासकीय अभिकरण नियुक्त कर दे, यद्यपि शासकीय अभिकरण के 
कार्यों का अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होगा जो केबिनेट की मंत्रणा पर चलता 
है। वास्तव में, जब मूल अनुच्छेद की रचना की गई थी तो वह आयर के संविधान 
के अनुच्छेद 72 के आधार पर की गई थी। वह अनुच्छेद इस प्रकार हैः 


“66 509 96 3 72९४02॥........ ए0 आधा] वाशाटाइट थाव छशर्वणा) ॥6 
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*भ्री एच.वी. कामतः: यह युक्ति तो आपके विचारों के विपरीत है। 


*भ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यरः विद्यमान संधोधन में कहा गया है कि 
राष्ट्रति इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के 
द्वारा कर सकता है। 


*थ्री एच.वी. कामतः मेरे पास यहां आयर के संविधान की प्रति है। उसमें 
पदाधिकारियों का कहीं भी उल्लेख नहीं हे। 


*थ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यरः यदि केवल आप मेरी बात सुनने की कृपा 
करें तो आप यह आपत्ति नहीं उठाते। मैंने कहा था कि ऐसे स्पष्ट उपबन्ध के 
बिना भी राष्ट्रपति को क्षमता होगी कि कोई शासकीय अभिकरण बना दे या रख 
ले, और ऐसे भी संविधान हैं जिनमें इसका स्पष्ट उपबन्ध नहीं है, और मैंने आयर 
के संविधान के अनुच्छेद ।2 का निर्देश दिया था, जिससे किसी हद तक 
श्री कामत के दृष्टिकोण का समर्थन होता है। कुछ ऐसे भी वकील हें जो ऐसी 
अवस्था में भी विरोधी पक्ष का विरोध करते हें जबकि विरोधी पक्ष उनकी बात 
पर उनके पक्ष में कोई बात स्वीकार कर ले। मेरे मित्र श्री कामत का यही रुख 
मालूम होता है। मैंने तो यही कहा था कि यह तो केवल रचना का प्रश्न है और 
उपबन्ध को स्पष्ट करने का प्रश्न है। संसदीय मसौदाकार ने भारत शासन अधिनियम 
की धारा 7 में पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किया था। आयर के संविधान में 
पदाधिकारियों का कोई निर्देश नहीं है। पदाधिकारियों का कोई निर्देश न करने पर 
भी, राष्ट्रपति को पूर्ण क्षमता होगी कि वह कार्यपालिका के कृत्यों को पूरा करने 
के लिये शासकीय अभिकरणों का प्रयोग करे, यद्यपि अंततोगत्वा कार्यपालिका में 
निहित कृत्यों के निर्वहन के विषय में उत्तरदायित्व राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका पर 
ही आयेगा, चाहे किसी विधि के अंतर्गत हो या कार्यपालिका के कृत्यों सम्बन्धी 
संविधान के साधारण सिद्धांतों के अंतर्गत हो। 


अतएव मेरा निवेदन है कि श्रीमान, जो बात निहित है उसे स्पष्ट करने में 
कोई हानि नहीं है। वहां “पदाधिकारी' शब्द का प्रयोग किया गया है। 935 के 
भारत शासन अधिनियम के सम्बन्ध में आपको चाहे कोई भी आपत्ति हो, साधारणत: 
इस भाषा को यहां रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। में तो और भी आगे 
बढ़कर यह बल देना चाहता हूं कि सांविधानिक दृष्टि से ऐसे उपबन्ध की 
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[ श्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यर] 


आवश्यकता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों को कितनी हद तक प्रदान कर सकता है 
इस प्रश्न पर अमरीका में वाद-विवाद हो चुका है। उदाहरण के लिये, यदि राष्ट्रपति 
में कोई शक्ति निहित हो तो ये प्रश्न उठ सकते हैं कि क्‍या यह सम्भव हे कि 
वह अपने प्राधिकार को प्रदान कर सकता है या फिर प्रत्येक मामले में वह प्रश्न 
राष्ट्रति के समक्ष पेश होना चाहिये। हमें बताया गया है कि वास्तव में राष्ट्रपति 
से लगभग 2,000 हस्ताक्षर प्रतिदिन करवाने पडेंगे तभी प्रधानात्मक पद्धति चल सकती 
है। अभी हाल ही में अमरीकी संविधान के विषय में प्रकाशित एक पुस्तक में 
बताया गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षोों की बहुत से विधेयकों पर आवश्यकता 
होती है, जिनके विषय में उसे कुछ भी पता नहीं होता। 


अतः हमें इन दो प्रश्नों को अलग-अलग करना पड़ेगा: अंतिम उत्तरदायित्व का 
प्रश्न और उस अभिकरण विशेष का प्रश्न जो किसी सरकारी संस्था या किसी ढांचे 
के काम करने में नियोजित किया जा सकता है। अत: किसी विधि में यह उपबंध 
किया जा सकता है कि एक अभिकरण विशेष आदेशों को क्रियान्वित करेगा। वहां 
भी उसका यह अर्थ नहीं हे कि देश की सरकार पर उस विधिरूप अभिकरण 
के समुचित रूप से काम करने का उत्तरदायित्व नहीं है। चाहे वह विधिरूप अभिकरण 
हो या प्रशासकीय अभिकरण हो। इन सब मामलों में कार्यपालिका को कोई विशेष 
शासकीय अभिकरण नियोजित करने की मनाही नहीं हे; 'पदाधिकारी' शब्द रख कर 
हमने उन सब परिकल्पनाओं को समाप्त कर दिया है जो अमरीकी संविधान में 
शक्ति-प्रदान करने के विषय में चल रही थीं। 


यह संभव हे कि यह ध्यान रखते हुए कि हमारी व्यवस्था मुख्यतः ब्रिटिश 
विचारों पर आधारित हे, ऐसे उपबन्ध के बिना भी, शासकीय अभिकरण का नियोजन 
किया जा सकता है। अन्य अधिराज्य-संविधानों में इस आशय का एक साधारण 
उपबन्ध है कि शक्ति रानी में निहित है। आस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधानों 
में भी ऐसा ही है। यह तो केवल भाषा विशेष का प्रयोग है और मुझे उस पर 
कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। सामान्य व्यक्ति को अमरीकी विधि या संविधान 
या अधिराज्यों के संविधानों के उपबन्धों के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हे। इस देश में सामान्य जन को स्पष्ट बताने के लिये कि शासकीय अभिकरण 
का प्रयोग किया जा सकता है, यह उपबंध अच्छा है। 


*भश्री एच.वी. कामतः एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, श्रीमान, कि क्‍या मैं 
अपने मित्र श्री अलादि कृष्णस्वामी से पूछ सकता हूं कि क्‍या संसार के किसी 
अन्य संविधान में राज्य के कार्यपालिका प्रधान के अधीनस्थ अधिकारियों को इस 
प्रसंग में निर्देश किया गया हे। 


“अध्यक्ष: उन्होंने भारत शासन अधिनियम से एक धारा पढ़ कर सुनाई थी। 

*भ्री एच.वी. कामतः भारत शासन अधिनियम किसी स्वतंत्र राज्य का संविधान 
नहीं है। 

*थ्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यरः इस प्रश्न का स्वतंत्रता से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 
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*भ्री एच.वी. कामतः यह मूर्खतापूर्ण उपबन्ध है। 


“अध्यक्ष: में इस पर मत लूंगा। श्री कामत का संशोधन वास्तव में इसका 
निराकरण ही है। 


*थ्री एच.वी. कामतः नहीं श्रीमान्‌। 


*भश्री एच.वी. कामतः बहुत अच्छा, पहले मैं आपके संशोधन पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह है 


“कि संशोधन सं. 48 में, अनुच्छेद 42 के प्रस्थापित खंड () में, “शा 
कफाब्लीए ता पागपढ्ा णी०टा$ डफणकाश८ (00 गं7' ये शब्द हटा दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष: फिर, में श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तावित प्रस्थापना पर मतदान लूुंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 42 के खंड () में, ॥997 96 ऋूथटं5०१ ७४ |77 इन शब्दों 
के स्थान पर 'बरागी ७6 रूललंइटत एए गंगा क्राब्लीए ० पाएगा णीव्ट$ 
5प7000792० (00 ॥॥7' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में एक बज चुका है और हम अब स्थगित हो जायेंगे। 
मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम अन्य अनुच्छेदों को, जिनकी सूचना आज 
की कार्यावली में दी गई है, आज मध्याहन्तर के साढ़े चार बजे लेंगे। 


*पं, हृदय नाथ कुंजरू: हम जब आज सत्र करने के लिए राजी हुए थे 
तो मेरे विचार में यही समझा गया था कि सत्र केवल प्रातःकाल ही होगा। मैं 
नहीं समझता कि कोई मध्याह्ान्तर सत्र के लिये तैयार था। अतएव मैं आपसे प्रार्थना 
करता हूं कि दूसरा सत्र कल प्रातःकाल कर लें। आज मध्याहन्तर में हमें कुछ 
काम है जो हमने इसलिये ले लिए थे कि सामान्यतः सभा मध्याहन्तरों में समवेत्‌ 
नहीं होती। 


“अध्यक्ष: कुछ भी हो, में यह नहीं समझा था कि हम आज दोपहर बाद 
नहीं बेठेंगे! यह अनिश्चित रहने दिया गया था और हमें अब निश्चय करना हे 
कि हम दोपहर बाद बेठेंगे या नहीं। यह देखते हुए कि कई सदस्य द्वितीय पठन 
को समाप्त करना चाहते हें और उनमें से कई दीपावली के कारण चले जाना चाहते 
हैं, मेरे विचार में हमें आज दोपहर बाद बैठना चाहिये। यदि हम आज दोपहर बाद 
नहीं बेठेंगे तो संभव हे कि हम कल भी समाप्त न कर सकें। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर: वास्तव में, श्रीमान, हमने और कई 
अन्य सदस्यों ने भी आज सायंकाल 5 बजे सरकारी भवन में भोज के लिये निमंत्रण 
स्वीकार कर लिये हैं। यदि हम 4.30 बजे आरंभ करेंगे तो मेरे विचार में हम 
कुछ कार्य नहीं कर सकेंगे। 
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“ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: उस स्थिति में हम चार बजे समवेत्‌ हो 
सकते हें। 


“अध्यक्ष: सदन का अपने सदस्यों पर पहला दावा है। अतएवं में आज सायंकाल 
के साढ़े चार बजे का समय निश्चित करता हूं। सदन सायंकाल के साढे चार बजे 
तक के लिये स्थगित रहेगा। 


तत्पश्चात्‌ सभा साढ़े चार बजे तक के लिये मध्याह्त भोजनार्थ स्थगित हुई। 


सभा मध्याद्र भोजन के पश्चात्‌ साढ़े चार बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. 
राजेद्ध प्रसाद) के सभापतित्व में पुनः समवेत हुई। 


अनुच्छेद 280क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 280 के पश्चातू, निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिया जाये:- 


“28050 (])  ॥ ॥6 शाट्शंवद्ञा $ इ्वाजीर्व पी 3 शॉपक्राणा 88$ ाइटा 


एठरशंझ्ंणा$ 88 ए्ालाकज वी6 गाकाएंग॑ छक्ातज णा ठल्ता एा गाव णा 
00 गिाभधालाबां 
लाशाएशाठफ़ 


भाज् था एी ॥6 शातराणज9 पीश्षार्र्णा $ ॥8९/20०7९0, ॥6 ॥49 
छ6 8 [70टाग्राकाणा ॥9706 (6९/॥धाणा 00 4 शरटिटॉ., 


(2) 6 ऊझाएशंजशंगा$ एा ९95९ (2) ए भथाएाट 275 एणी 05 
(णाहापाणा शव 3709 का बलाधाणा [0 3 छञात्टग्राओांगा 
[55प८6 प्राव्ा ट4प56 () णी 5 थभाांट[४ 3६ ॥6ए7 2[0709 
का कलाबराणा 00 3 छा0््टाब्राभशाणा एी जालशाएशाटए 5572०0 
प्रातहा ९5८ (]) एण ॥6 580 थााट6 275. 


(3). >प्पगाश वर क॒ुढ्ाांएणव बाएं छपी काएटीगा।ा।णा 38 5 
गरला।णालत का ९एग्प5०ट () णएण 5 भाए।ल ॥5$ का ऊकुशथांणा, 
6 &€टप्राएट 2पा0्याए णए 6 पांणा शव] राॉशाव (0 
व6 शांजाए्‌ एण काल्लाणा$ 00 भाए 946 0 052०९ पट 
टथाणा$ रण गाकारा॑नं [7फ्ूातस्‍ालज 38 ॥437 926 फ्रललालव वा 
पी6 कार्टाणा$, भाव 60 ॥6 शांशाएं णएा छउप्रता गीला 
काल्लांणा5$ 35 6 शिट्ञ्तला 747 6:०7॥ ॥7९९65४४५ शातव 
202८0(प४८ 00 ॥6 एछप058८. 
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(4) ०ाज़ातरडक्ावाए भाशीाार एणाभंा]९4 का 5 (णाहगरपरा0णा-- 


(9) 


(0) 


भा छपरा कास्लांणा ॥939 गाएपव९-- 


06)... 4 [णशंत्रणा 7सवप्रांग्राश 6 -स्वपलांणा एा 52765 
भाव शी0ज़क्ाएट5 णएी थाी। णा भाए 29855 एी ए9ल50ा5 
इठछाज़ाए क ९०णाल्लाणा जश्ञांती ॥6 भि$ एा 8 996; 


ती). 4 कञाठ्ांंगंगा कध्वणांधाह थी ैणार्ए छा॥5 00 जांदा 
॥6 कञाएशंडंणा$ ए गाए 82 णी गा5$ एगा्ॉपागत 
भू[)५ 00 96 765शएट८व 0 ॥6 ९णाड्ंवागांणा रण 
पी6 शिल्व्रतद्या वादा परी८ए 26 [35520 99 6 
[.2श5]9प/2 एा[ ॥6 99; 


॥ भागी 926 एणाफुलशा 0 6 शिल्णंवद्ा वप्गाएं ॥6 
?थांगव बाज छञाग्टाब्राबाणा 455प९0. प्राव्षा टांवप5८ट (4) रण 
कांड कराए 5 जा कूलथशांणा 00 557९८ कार्लाणा$ 0ण ॥6 
॥#स्वपलांणा रण इ$वॉक्रा25 भाव भी०ज्रशाटट5 रण थी 0 भार 
0]855 ए छएश5णा5$ इछजाएश्‌ ॥ ०एणराल्णाणा जा ॥6 आशि$ 
णी ॥॥6 एांजा गाराप्रक्राश ॥6 [प59९5 एा ॥6 5$फ्राशार 
(0फ्रा भात ॥6 जाए (0प्रा5. 


(5) खाए शिफ्ट 00 ०णाएए जा भाए कार्लाणा$ शण्या प्रातवश 247५८ 
(३3) णएण कांड थााए[र ॥9॥ 96 6ठ6९०7९९ 40 96 4 शिपिा& (0 टथाए 
०ा 6 (ए0एल्याशलशा। एा ॥॥6 छागव2 का 32९०८009व॥०९८ जश्ञाती ॥6 
[एा6शंश्रंणा$ णी का5$ एगाशॉपा0गा,' 


[280क () यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी वित्तीय आपात के 


(2) 


(3) 


स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा बारे में उपबन्ध 
उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय 

स्थायित्व या प्रत्यय संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा उस 
बात की घोषणा कर सकेगा। 


अनुच्छेद 275 के खंड (2) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन 
निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 
कि वे अनुच्छेद 275 के अधीन निकाली गई आपात की 
उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं। 


उस कालावधि में जिसमें कि खंड () में वर्णित कोई उद्घोषणा 
प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को 
वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये 
निदेश देने तक जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे अन्य 
निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रति उस प्रयोजन के लिये देना 
आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी- 
(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत- 


(]) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के बेतनों और 
भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध, 


(2) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिनको 
अनुच्छेद 82 के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के 
विधान-मंडल के द्वारा उनके पारित किये जाने के 
पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित रहने के 
लिये उपबन्ध, भी हो सकेंगे, 


(ख) उस कालावधि में, जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन 
निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में हैं, उच्चतम न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के 
कार्यो के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब 
या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये 
निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा। 


(5) इस अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन दिये गये निदेशों का 
पालन करने में असफलता को भी इस संविधान के उपबंधों के 
अनुसार राज्य का शासन चलाने की असफलता समझा जायेगा।) ” 


श्रीमान, इस देश की वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस 
सभा में मुशकिल से ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता 
पर आपत्ति करे जो इस नये अनुच्छेद 280क में रखा गया है और इसलिये इस 
अनुच्छेद को हमारे संविधान के मसौदे में रखने का औचित्य बताने पर मैं अधिक 
समय खर्च करना नहीं चाहता। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद 
लगभग उसी अधिनियम के आधार पर बनाया गया है जो संयुक्त राज्य अमरीका 
में 4930 में या उस समय के लगभग पारित हुआ था और जिसे राष्ट्रीय रिकवरी 
अधिनियम कहते हैं जिससे राष्ट्रपति को आर्थिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार की 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऐसे ही उपबंध बनाने की शक्ति दी गई थी, 
जब कि महान आर्थिक संकट के कारण अमरीकी लोगों पर वे कठिनाइयां आ 
पडीं थीं। उदाहरण के लिये, हमने संविधान में ऐसा उपबंध रखना आवश्यक क्‍यों 
समझा इसका कारण यह है कि हमें पता है कि अमरीका संविधान के अधीन 
उस विधान को जो पारित किया गया, थोड़े समय बाद ही उच्चतम न्यायालय में 
चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने समूचे विधान को असंविधानिक घोषित 
कर दिया जिसका परिणाम यह है उच्चतम न्यायालय की घोषणा के पश्चात्‌, राष्ट्रपति 
वह काम नहीं कर सकता जो वह राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम के उपबंधों के अधीन 
करना चाहता था। यदि हमारे राष्ट्रपति को ऐसे ही वित्तीय तथा आर्थिक आपात 
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का सामना करना पड़ जाये तो शायद ऐसी ही कठिनाई उसके सामने भी आ सकती 
है। उस कठिनाई को रोकने के ही लिये हमने सोचा कि संविधान में ही स्पष्ट 
उपबंध रख देना अधिक अच्छा होगा और यही कारण है कि यह अनुच्छेद पेश 
किया गया हे। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड () में, ॥95 275०॥' इन शब्दों के स्थान पर 45 गगागांगला। 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो अनुच्छेद इस प्रकार बन जायेगा: 


ढ>[| कल शिट्शवद्ा 5 5ाज्रीट्त वि 3 शॉपशांणा 5 गशधाशधाािशा शाीश्ाट०५ 
6 गाक्ारंबों ढशंक्रताए णा लल्या रण गाव णा ए थाए था ए 6 
(शाराणए ॥ीशार्ा 8 एार्ालारत, ॥6 7497 9279 8 [0टाॉगा।शीा0णा ॥976 8 
46८क्रागांणा 00 40 शथटल्ल.? 


इस संशोधन के लिये मेरी युक्ति यह है कि स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
तो बहुत गड़बड़ हो सकती है और शायद लोगों को देश के प्रत्यय में भरोसा 
ही न रहे। अनुच्छेद में लिखा है कि यदि स्थिति पैदा हो गई है और अराजकता 
फैल चुकी है, तो लोगों को राज्य के प्रत्यय में भरोसा ही न रहेगा। मैं चाहता 
हूं कि का5$ भाांइला! [पैदा हो गई है] इन शब्दों के स्थान पर 45 गगागाला। 
[पैदा होने वाली है] ये शब्द रख दिये जायें। 


मेरा दूसरा संशोधन सं. 44] है जो इस प्रकार है:-- 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (3) में, “कथवांणा' शब्द के पश्चातू 'शएब्राभा।ला आधा 
]9ए6 90787 00 798 99ए95 | 7९50९०2८ एस 5पफ्र)]०९०६४ ९०णाधा]९0 ॥ 6 9[9९ 
[॥8 85 ॥ ॥6ए एल डफ्]०९०७५ गा 6 (0णाट्प्राथं [45 0॥0”7 ये शब्द प्रविष्ट 
कर दिये जायें।” 


यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो अनुच्छेद इस प्रकार बन जायेगा:-- 


[)प्राए ॥6 छला0व गाए इपता फाए्टीक्राधाणा 38 $ गराशा।णा९१ गा ९0४प५४९८ 
() ० कांड कभाए[र ॥5 का कुरणवांणा शिरााक्राल डी9। ॥3ए6९ छ0एछ' (0 
9706 ]4ए95 ज 7९5962९ ०0 5फ्र]०टा5 ९णरागा।९6 का ी€ 9896 वह 38 व 
॥679 एछारल 5फ्र]ब्टा5 गा ी€ एणाएप्राला 5, भाव ॥6 ०लटराए2ट 
भय0ताए एणी 6 एाणा आगे र्ाॉलाव 00 ग6 शंजाश्‌ ण काल्याणा$ 00 
भाए् 9906 00 60520ए८ हप्ता ट्थाणा$ एण गिावधारटंत 90ए709 385४ 739 9९८ 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


579९ला०१ का ॥6 कार्लांणा$, भाव 00 ॥6 श॒रंजाहश ए इपला गीला कार्लाणा$ 
38858 6 शिल्छातला 939 (ला ॥९९८65599 क्ात 3क्‍2८(प्रधॉ८ [0 ॥6 
79पा.058८.7 


श्रीमान, मेरे इन संशोधनों का उद्देश्य केवल यही है कि अनुच्छेद में जो दो 
त्रुटियां हैं उन्हें दूर किया जाये। यद्यपि यह अनुच्छेद असाधारण है और इसमें वित्तीय 
आपात का उपबन्ध हे, हमारे देश की वर्तमान स्थिति में, मेरे विचार में यह शक्ति 
कार्यपालिका के हाथ में होनी चाहिये। मैंने केवल इसकी तुलना अनुच्छेद 275 से 
करने का प्रयत्न किया है। में तो यह चाहता था: कि सर्वप्रथम, खंड (]) में 
॥8५ ध।$शा।' इन शब्दों के स्थान पर ५$ ग्रधशाधाथ ये शब्द रख देने चाहिये 
जिससे कि हम स्थिति गम्भीर होने से पूर्व ही उपाय कर सकें। अतएव ज्यों ही 
वित्तीय आपात पैदा होने वाला हो, हम आवश्यक उपाय कर सकते हैं, यदि (85 
भाां5था' के स्थान पर 4५६ गशाधांगण ये शब्द रख दिये जायें। 


फिर राष्ट्रपति को शक्ति होनी चाहिये कि वह सब राज्य-विषयों को समवर्ती 
सूची के विषय मान कर उनके संबंध में विधान बना सके। यह सर्वथा संभव 
है कि राज्य को अपने किसी विधान से बाध्य होकर, अपनी ही विधियों से बाध्य 
होकर किसी विशेष प्रकार से कार्य करना पड़े और उन्हें राष्ट्रपति के निर्देशों का 
पालन करने का वैधानिक प्राधिकार प्राप्त न हो। मैं यह चाहता हूं कि संसद को 
राज्यों की उन विधियों में परिवर्तन करने की शक्ति होनी चाहिये और इसलिये 
मैं चाहता हूं कि उस कालावधि में संसद को सूची 2 के विषयों पर विधियां 
बनाने की शक्ति होगी, मानो कि वे विषय समवर्ती सूची में थे, ताकि आपात का 
सामना करने के लिये आवश्यक वित्तीय उपाय किये जा सकें। मेरे विचार में, यदि 
यह नहीं किया जायेगा तो केवल एक आदेश मात्र से राष्ट्रपति को क्षमता नहीं 
हो जायेगी कि वह आदेश पारित कर सके या उनका पालन करवा सके क्‍योंकि 
संभवत: वे राज्यों की विधियों के अनुकूल न हों और राष्ट्रपति के लिये उन विधियों 
को बदलना संभव न हो। इसके अतिरिक्त शायद वे प्रांत भी उन पर सहमत न 
हों। अतः मैं तो यही चाहता हूं कि संसद को ये शक्ति मिल जानी चाहिये कि 
उन मामलों में संसद विधि बना सकती है। 


मेरे विचार में श्रीमान, यह संशोधन आवश्यक है। हम यह शक्ति चाहते हैं। 
क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि इस अनुच्छेद से विधान मंडलों की भी कोई 
शक्तियां नहीं छिनतीं और मेरे विचार में राज्य के हितों के लिये यह आवश्यक 
है, विशेषत: जब हम वित्तीय कठिनाई में हों। 


*श्री एच.वी. कामतः श्रीमान, क्‍या मैं संशोधन सं. 438 में एक मौखिक 
परिवर्तन करने के लिये आपकी अनुमति मांग सकता हूं? मैं “८४४0७” के स्थान 
पर +फ्ाथ्थप्तव०एा! शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: हां। (बाधा)। 
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*थ्री एच.वी. कामतः मुझे “८805” के स्थान पर फ्रा८४८00एश” शब्द रखने 
के लिये अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिल गई है। श्रीमान, मैं सूची सं. 9 के 
संशोधन सं. 438, 442 और 444 को पेश करता हूं। संशोधन सं. 438 यह हैः 


“कि प्रस्थापित नये अनुच्छेद 280क के खंड (]) में, 'श़रालाक्तए ॥6 गविक्षाल॑ब! 
89)॥9 णः ठलाल्तवा ण गातवा4 ता एण भाए 9थ7 एण ॥6शातरत'ज ॥80860 5$ ]02- 
०॥९१! इन शब्दों के स्थान पर शांत गार्वाला5 पाठ तणः थाए एव गीटारर्ता 
जात गाक्षाटंग छार्ब॒त्त0जा ० ०८णाणां2 05482” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन सं. 442 यह है: 


“कि उसी सूची के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 280क का 
खंड (4) हटा दिया जाये।” 


संशोधन सं. 444 यह है: 


“कि उसी सूची के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 280क का 
खंड (5) हटा दिया जाये।” 


इस नये अनुच्छेद 280क से संघ के राष्ट्रपति को काफी आपात-शक्तियां दी 
गई हैं, जो उन शक्तियों से अधिक हैं जो उसे संविधान के द्वारा अनुच्छेद 275, 
276 तथा 280 तक के अनुच्छेदों से प्राप्त हुई है। इस अनुच्छेद में ऐसी 
आकस्मिकता या स्थिति की कल्पना की गई है जहां भारत का या उसके किसी 
भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय खतरे में हो। मैं अनुभव करता हूं कि यह 
आकस्मिकता या भारत के अथवा उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय 
को खतरा आपात की उद्घोषणा के लिये पर्याप्त आधार नहीं माना जाना चाहिये। 
आपात की घोषणा का ओऔचित्य तो तभी हो सकता है जब कि अधिक गम्भीर 
परिस्थितियां हों, अर्थात्‌ जब वित्तीय गतिरोध का या आर्थिक व्यवस्था के ठप्प होने 
का खतरा हो। यह तो बहुत ज्यादती है कि राष्ट्रपति को भारत के या उसके किसी 
प्रांत या राज्य के वित्तीय स्थायित्व को खतरा होने की स्थिति में ऐसी विस्तृत शक्तियां 
दे दी जायें। 


आज प्रातःकाल, आपने ठीक ही कहा था, श्रीमान, कि कई प्रांतों ने आय कर 
की आय के गलत वितरण के विषय में शिकायत की है या कर रहे हैं, और 
कि उनके राजस्वों का आज सवेरे नया अपहरण किया गया था, जब कि इस सदन 
ने विक्रय-कर का अनुच्छेद स्वीकार किया था, कुछ माननीय सदस्यों का यही ख्याल 
था। मद्रास जैसे कुछ प्रांतों में, और अंशतः मध्य प्रदेश में भी, मद्य-निषेध आरंभ 
कर दिया गया है। उससे प्रांतों के राजस्वों में कमी हो गई है, और उन्हें मद्य-निषेध 
के लिये कर्मिवृंद आदि रख कर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ा हे। 
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मान लीजिये इन परिस्थितियों में भविष्य में स्थिति खराब हो जाती है। विश्व 
की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती हे, बिगड़ सकती है। हम यथासंभव प्रयत्न 
करेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे किन्तु संसार भर में अवमूल्यन हुए हैं तथा 
हमारे अपने रुपये का भी अवमूल्यन हो चुका है, अत: कोई भी ज्योतिषी बन 
कर नहीं कह सकता कि निकट भविष्य में हमारी स्थिति सुधर जायेगी। मान लीजिये 
कि बुरी से बुरी बात हो जाती है, आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है, और 
प्रांत, मद्यनिषेध के कारण आय कम हो जाने से और अन्य अतिरिक्त कारणों से, 
अपनी रचनात्मक योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं, और मान लीजिये 
कि वे अपना खर्च भी नहीं चला पाते, और उनके आय-व्ययक घाटे में चलते 
हैं, कल्पना कीजिये, यह असंभावित नहीं है--घाटे के आय-व्ययकों की श्रृंखला-- 
अधिक घाटा न सही--प्रतिवर्ष थोड़ा ही घाटा सही--राष्ट्रपति ऐसी स्थिति का मतलब 
यह लगा सकता है कि प्रांत या राज्य विशेष का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय खतरे 
में है। क्‍या मैं पूछ सकता हूं कि क्‍या राष्ट्रपति के लिये यह पर्याप्त आधार होगा 
कि वह सब शक्तियां अपने हाथ में ले लें, जो वह आपात की उद्घोषणा करते 
ही ले सकता है? मैं कहता हूं, श्रीमान, कि यदि हम वास्तव में प्रांतीय स्वायत्तता 
की योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमारे एककों के साथ यह व्यवहार 
नहीं करना चाहिये। निस्संदेह आप ध्यान रखिये कि वित्तीय रूप में, या आर्थिक 
रूप में हमारी अच्छी स्थिति रहे। किन्तु प्रशासन अपनी योजनाओं को सफल नहीं 
बना सकते, और नफे के आय-व्ययक तैयार नहीं कर सकते, इन छोटे-छोटे बहानों 
को लेकर आपात की उद्घोषणा कर देना और उसके फलस्वरूप सब शक्तियों को 
अपने हाथ में ले लेना राष्ट्रपति के लिये बुद्धिमानी नहीं होगी--मैं अधिक कठोर 
भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। 


मैं मानता हूं, मैं स्पष्टतः स्वीकार करता हूं कि यह उपाय उस समय अपनाना 
चाहिये जब वित्तीय व्यवस्था ठप्प ही हो जाये--निस्संदेह वह अधिक खराब स्थिति 
है, वह आर्थिक अस्थायित्व से कहीं अधिक भयानक स्थिति है। आर्थिक स्थायित्व 
का अर्थ कोई कुछ भी नहीं समझ सकता या कुछ भी समझ सकता है। यदि 
वित्त-व्यवस्था के ठप्प हो जाने की या आर्थिक सत्यानाश की आशंका हो, तो निस्संदेह 
मैं मान सकता हूं कि राष्ट्रपति को कुछ आपात-शक्तियां दे दी जायें, किन्तु अन्यथा 
नहीं; किसी प्रांत के आर्थिक स्थायित्व या वित्तीय स्थायित्व के संकट में होने मात्र 
से ऐसा नहीं होना चाहिये। सदन से मेरा निवेदन है कि यदि व्यवस्था के ठप्प 
हु जाने का या सत्यानाश का ही खतरा हो तब ही राष्ट्रपति को आपातिक शक्तियां 
नी चाहियें। 


मुझे भय है, कि आज सदन में उपस्थिति कम है अतः संभव है कि हम 
इस अनुच्छेद को पूरी तरह विचार किये बिना तथा ध्यान दिये बिना ही पारित 
कर देंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि दीपावली इतनी निकट है। माननीय सदस्य 
दीवाली पर अपने घरों को प्रकाशित करने के लिये अधिक आतुर हैं, जितने कि 
वे उस अंधकार को प्रकाशित करने के लिये नहीं हैं जो अंतिम दिनों में इस सदन 
में छा गया प्रतीत होता है। मुझे आशा है कि उपस्थिति कम होने के बावजूद भी 
जो सदस्य यहां उपस्थित हैं वे इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे कि क्‍या 
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राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्रदान करना आवश्यक है जब कि वित्तीय स्थायित्व या 
प्रयय॒ केवल संकट में हो। 


अब मैं संशोधन 442 और 444 को लेता हूं जिसका उद्देश्य खंड 4(क) को 
हटाना है--यह 4 (क) होना चाहिये; यहां अशुद्ध छप गया है; मैंने संशोधन सं. 
442 भेजा था जिसमें प्रस्थापित नये खण्ड के खंड 4(क) का निर्देश था, समूचे 
खंड (4) का नहीं--और प्रस्थापित नये अनुच्छेद के खंड 5 का निर्देश था। सदन 
देखेगा कि राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा होने पर, इन परिस्थितियों में, काफी 
शक्तियां मिल जाती हैं। खंड (3) के अंतिम भाग में लिखा है कि “470 ॥0 82८ 
शंणाए रण पलटा ताल कार्टाणा$ 35 6 शिल्शवद्या ॥4397 १6९॥ ॥6९९5४ए क्षात 
8020००४८ [0 0० एए708८.” इस उपबंध से उसे शक्ति मिल जाती है कि वह 
जो चाहे कर सकता है जब तक कि वह आदेश पर यह लिखता रहे “मेरा समाधान 
हो गया है कि यह इस प्रयोजन के लिये आवश्यक और समुचित है।” वह जो 
चाहे कर सकता है और कोई भी न्यायालय में या संसार में अन्यत्र कहीं भी 
जाकर उसके अधिनियमों या आज्ञप्तियों या अध्यादेशों पर आपत्ति नहीं कर सकता। 
इस बात को देखते हुए मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि इस अनुच्छेद में खंड 
4(क) को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि खंड 4(क) में वेतनों 
और भत्तों की कमी का विषय है तथा धन-विधेयकों के विषय में कुछ उपबन्ध 
हैं जो कि ऐसे मामले हैं जो खंड (3) के दूसरे भाग में समाविष्ट उपबंध के 
क्षेत्र में आ सकते हैं अत: इसे आसानी से हटाया जा सकता है और इससे खंड 
(क) के आशय में कोई फर्क नहीं जायेगा तथा उनमें से कोई भी शक्तियां कम 
नहीं होंगी जो इस खंड द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात में मिलती हें। 


खंड (5) तो केवल आनुषंगिक उपबंध है। इसे यहां क्‍यों रखा गया है, में 
नहीं समझ पाता; मुझे इस खंड के लिये कोई कारण नहीं दिखाई देता। यदि सदन 
अनुच्छेद 277क तथा 278 को देखेगा जो इस सदन ने कुछ मास पूर्व स्वीकार 
किया था, तो मेरे माननीय साथी देखेंगे कि इस आकस्मिकता की, कि राज्य का 
शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, स्पष्टत: अनुच्छेद 
277 क तथा 278 में कल्पना कर ली गई थी। अब, श्रीमान, राज्य के राज्यपाल 
को यह निश्चय करना होगा कि राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के 
अनुसार चलाया जा सकता है या नहीं, और राज्यपाल को प्रतिवेदन देना होगा। 278 
के पहले खंड में लिखा हैः-- 


# [| ।वी6 काट्यवल्ञा, णा 7€टटाफा एा 3 ए0८काशांणा 557०0 979 ॥6 
(70५07 एा 8 996 प्रावढ्ा क्ाटी6 866 ण0एी कां$5 एगाशॉपाणा), व5 
इगाजरीर्व वी 3 भाॉपकाणा ॥98 क्षांइला का जाता ग6 2०फशाशशशा ए 
वी6 996 ट्याा0 96 ट्कांडव जा गा 32८८0वशाररट शांगी 06 कञाठंशंणा$ 
ण का5$ एणाशॉपा[णग, ॥6 73979 979 छा०्टग्राभाणा ढ८2. ९८. 


[यदि इस संविधान के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा की 
गई उद्घोषणा के प्राप्त होने पर राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति 
पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार 
नहीं चलाया जा सकता, तो वह उद्घोषणा द्वार........ आदि] ” 
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यह बहुत स्पष्ट है। इस नये अनुच्छेद 280क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देश 
जारी करने के पश्चात्‌ जब कि उसे भारत में या उसके किसी भाग में वित्तीय 
आपात का ख्याल हो, तब इस खंड (5) की क्‍या अपेक्षा है? राज्यपाल घटनास्थल 
पर है ही और यदि वह ईमानदार तथा सावधान राज्यपाल हे तो वह राष्ट्रपति को 
समय-समय पर सूचना दे सकता है, देगा ही, वह सूचना देने के लिये बाध्य हे 
कि इन निदेशों को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। हम यहां पूर्णतया अनावश्यक 
शब्दजाल को रख रहे हैं उससे क्‍या लाभ है--मैं अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग 
नहीं करना चाहता? हमने कई अनुच्छेद स्वीकार किये हैं जहां हमने आपात की 
शक्तियों का उपबंध किया है, और यदि राज्यपाल अनुभव करता है या उसका 
समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे देगा। हम यह क्‍यों कहें 'निदेशों का पालन 
करने में असफलता आदि'? इसका निर्णय कौन करेगा? खंड (5) में निर्देशित मामला 
मुख्यतः यही है। इसका निर्णय कौन करेगा-राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई अन्य 
प्राधिकारी ? इसे स्पष्ट करिये, इसे अस्पष्ट मत छोडिये। यदि राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाये कि यह असफलता है, तो इसे स्पष्ट कीजिये कि यदि राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाये कि यह असफलता हे, तो इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार असफल 
रही है। अन्यथा यह कहिये कि राज्य का राज्यपाल असफलता या अन्यथा स्थिति 
के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। 


किन्तु खंड (5) सर्वप्रथम तो अनावश्यक, व्यर्थ है और दूसरी बात, यह अत्यन्त 
अस्पष्ट है। यह कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन प्राधिकारी या 
व्यक्ति यह निश्चय करेगा कि असफलता हुई है या नहीं और इसे इतना अस्पष्ट 
छोड़ना भयानक है। इसे इतना स्पष्ट कीजिये कि संदेह का नाम भी न रहे कि 
राष्ट्रति ही यह निर्णय करेगा कि असफलता हुई है या नहीं। यदि इसे अस्पष्ट 
रहने दिया जायेगा तो इससे हमारी ही बुद्धिमानी पर आक्षेप होगा। मुझे आशा है 
कि डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वधत्ता, सदृुभावना तथा विवेकशीलता से इतनी पूरी तरह 
भिन्‍न नहीं है कि वे मेरी बात के औचित्य को न समझ सकें। मैं मानता हूं कि 
वे विद्धान हैं, किन्तु मुझे आशा है कि उनकी विद्धत्ता मानवीय विवेकशीलता के 
अन्य अंगों से पूरी तरह भिन्‍न नहीं है; और मैं आशा करता हूं कि वे मेरे प्रस्तावित 
संशोधनों पर काफी ध्यान देंगे। मैं उन्हें सदन के विचार के लिये अपने पूरे दिल 
से पेश करता हूं। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन सं. 439, 440 तथा 443 
को पेश करता हूं। वे ये हैं: 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड () में, 'धरा८्ध०ा००१” शब्द के पश्चात्‌ “0 45 ध्ातए 40 9८ 
[7०4०॥००१” ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 
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“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280 के खंड (2) के स्थान पर, निम्न रख दिया जाये:-- 


(2) वह जकाएटागराधाणा उ55प९०६ प्रावह्ा 298प75८ (]) एाी 5 
भार शी] ८णाप्रापढ ॥ इप्रणी गाल व 45 72ए0660 97 ॥6 
) 0 (.] 0 (00 | हे 


[इस अनुच्छेद के खंड (]) के अधीन की गई उद्घोषणा उस समय तक 
जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति उसे समाप्त न कर दें।]” 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (4) के उप-खंड (क) की कंडिका (2) के स्थान पर, 
निम्न रख दी जाये:- 


(तक) 43 एाण्ंशंणा ध्वपांगाश थी छा]5 00 926 ॥९5९४ए८९व 0० ॥6 
९णा5हरवल्ाबाणा एणी 6 शल्ग्तला भी ॥679 आ०6 [95520 99५ ॥6 
स्‍.टशा59प्राट एा 6 846; 7 


मैंने जो संशोधन पेश किये हैं, उनके विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहता 
हूं। श्रीमान, मेरा यह मत है कि जब वित्तीय आपात का काल हो जब प्रान्तीय 
स्वायत्तता का पूर्णतः निलम्बन हो जाना चाहिये। इस विषय में कोई हिचक नहीं 
होनी चाहिये। मेश यह मत है कि आपातकाल तब तक रहना चाहिये जब तक 
कि राष्ट्रपति स्वविवेक से उसे आवश्यक समझे। उद्घोषणा तब तक रहनी चाहिये 
जब तक कि आपात रहे। संसद के पास जाकर उससे यह पूछना व्यर्थ है कि 
कालावधि को बढ़ाया जाये या नहीं। राष्ट्रपति और केवल राष्ट्रपति ही यह सबसे 
अच्छी तरह निर्णय कर सकता है कि आपात समाप्त हुआ हे या नहीं। राष्ट्रपति 
पर अविश्वास मत कीजिये--वह राज्य का प्रथम नागरिक है। वह संसद के किसी 
सदस्य से अधिक सच्चे अर्थ में भारत की जनता का प्रतिनिधि है। वह केन्द्र तथा 
प्रान्‍्तों के विधान-मंडलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। वह किसी एक निर्वाचन 
क्षेत्र से नहीं चुना जाता। अतः यह उचित ही है कि शक्ति केवल राष्ट्रपति के 
हाथों में होनी चाहिये। 


मेरा यह ख्याल हे कि हमारे ऐसा करने से किसी सांविधानिक अभिसमय का 
उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि संघानीय संविधान का आशय ही शक्तियों का पार्थक्य 
ही तो है। नये संविधान में हमारी संसद सम्पूर्ण-प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं होगी। 
मैं अमरीकी राष्ट्रपति का उदाहरण देता हूं। उसको बहुत-सी शक्तियां प्राप्त हैं। कोई 
यह नहीं कह सकता कि वह तानाशाह है या स्वेच्छाचारी है या कि उसे शक्तियां 
देने से संघवाद के किसी सिद्धान्त का अतिक्रमण हो गया हैे। अतएव मेरे ख्याल 
में उसके हाथों में शक्ति होनी चाहिये कि वह किसी परिस्थिति को, जो भविष्य 
में वित्तीय अस्थायित्व या गतिरोध के कारण उत्पन्न हो जाये, संभाल सके। 


हमने कुछ वर्ष पूर्व ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। क्या यह ठीक या उचित 
है कि हम अपने किसी नये विचार या कल्पना की वेदी पर अपनी स्वतन्त्रता 


3302] भारतीय संविधान सभा [।6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


को बलिदान कर दें? हमारा राज्य ऐसे समय पर स्वतंत्र हुआ है जब कि राजनैतिक 
आकाश चिन्ता से भरा है। केवल इस देश की ही नहीं संसार के सब भागों की 
राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति सर्वगाश के निकट हे। 


अतएव हमारे संविधान में इन बातों का ध्यान रखना होगा। 


श्रीमान, एक और बात है जिसका मन में ध्यान रखना चाहिये। संसदीय शासन 
की यह प्रणाली हमारे लोगों की आत्मीयता के सर्वथा विपरीत है। हमारे प्राचीन 
विधि-निर्माता ऋषि मुनि थे, संसद-वेत्ता नहीं थे। अतएव ऐसे देश में, जहां साक्षरता 
नहीं है, जहां जीवन स्तर बहुत नीचा है और जहां लोग सांप्रदायिक आवेगों के 
शिकार हैं, वहां वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद की बजाय मुझे 
राष्ट्रपति में अधिक श्रद्धा है। अतएव मेरे मतानुसार हमें संसद-वाद या किसी 
आदर्श-वाद की वेदी पर राज्य के हितों को बलिदान नहीं करना चाहिये। आदर्श 
केवल कलपनायें ही हैं। वे धुंधले और अस्पष्ट हो सकते हैं। किन्तु राज्य एक 
ठोस कल्पना है, और हम राज्य के हितों का बलिदान नई विचारधाराओं की वेदी 
पर नहीं कर सकते। जर्मन दार्शनिक हीगल ने लिखा है कि “राज्य पृथ्वी पर भगवान 
ही है।” अतएव मेरा यह मत है कि यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों को संसद द्वारा निर्णय 
के लिये छोड दिया जाये तो राज्य का अंत ही हो जायेगा। केवल अत्यन्त विकसित 
समाज में ही संसद प्रभावशाली भाग ले सकती है। भारत जैसे देश में उसका कार्य 
अवश्य गौण होगा। भविष्य में आने वाले लम्बे समय तक, कार्यपालिका और केवल 
कार्यपालिका का ही हमारे राष्ट्रीय जीवन में आधिपत्य होगा। यदि संविधान में इस 
तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता, तो संविधान टूट जायेगा और देश में अराजकता 
तथा गड़बड़ हो जायेगी। 


“अध्यक्ष: क्‍या आपने संशोधन संख्या 443 को पेश किया है? 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसादः हां, श्रीमान, तीनों संशोधन। 


*अध्यक्ष; सब संशोधन पेश किये जा चुके हैं और उन पर तथा अनुच्छेद 
पर अब चर्चा हो सकती हे। 


*ग्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रान्त तथा बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, कल, 
जब मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी ने मुझे बताया था कि वित्तीय आपात संबंधी एक 
खंड पेश होना है तो मैंने अनुभव किया कि शायद विधान-मंडल के अधिकारों 
तथा विशेषाधिकारों में कुछ और कमी की जाने वाली है। किन्तु जब यह अनुच्छेद 
मुझे कल रात को मिला तो मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने देखा कि यह अनुच्छेद 
उचित ही है; और अब जो परिस्थितियां हैं, और हो सकती हैं, उनमें मैं अवश्य 
अनुभव करता हूं कि यदि यह अनुच्छेद नहीं रखा जाता तो हमारा संविधान पूर्ण 
नहीं बनता। मैं मसौदा समिति को बधाई देता हूं कि इस अंतिम अवसर पर भी 
उसने समझ लिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसलिये राष्ट्रपति 
को यह असाधारण शक्तियां दी जानी चाहियें। मेरे मित्र श्री कामत को अनावश्यक 
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आशंका है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। श्री कामत ने कहा कि 
केवल घाटे का आयव्ययक होने मात्र से ही राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता हे 
कि देश के वित्तीय स्थायित्व में आपात है। यदि हमारा राष्ट्रपति ऐसा है जो बजट 
में घाटा देखकर ही वास्तव में यह घोषणा कर दे कि वित्तीय आपात है, तो मुझे 
कहना होगा कि वह राष्ट्रपति उस उच्च पद्‌ को धारण करने के योग्य नहीं हे 
जो उसे प्राप्त होगा, और मैं यह भी कह सकता हूं कि इसका उत्तरदायित्व सदन 
पर तथा उन लोगों पर होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। किन्तु मुझे पूरा विश्वास 
है कि दोनों सदन वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध, न्‍्यायप्रिय तथा ठीक प्रकार के 
व्यक्ति को ही चुनेंगे जो उन शक्तियों का ठीक प्रकार प्रयोग करेगा और जो इस 
अनुच्छेद के उपबंधों को न्यायिक निर्वचन करेगा। मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं हे, 
चाहे भारत संघ का राष्ट्रपति कोई भी हो। 


श्रीमान, खंड में क्या लिखा है? उसमें लिखा हेः- 


# "[[ हाल शाट्थ्वला 45 $थ्वांह्रीटत वीवव 3 शॉपांणा ॥85 भरा शाीशारतए 
बी6 विकार छक्ताताए णा ठालका णएी गाते णा एा भाए (गा एाी ॥6 
छातराणाजए गीला $ पार्याशारत, ॥6 ॥4979 926 4 [0९क्राभाणा काट 8 
46८9्रागाणा 00 ॥9 शहिट, 


[यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे 
भारत अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय 
संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा।]” 


अब हमें दो ढाई वर्ष की स्वतंत्रता के अनुभव से पता है कि हमें जो राजनैतिक 
स्वतन्त्रता मिली है वह सम्पूर्ण है किन्तु जहां तक हमारी आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध 
है, हमें अन्य देशों, के वित्तों पर निर्भर रहना पड़ता है क्‍योंकि हमने अपने वित्तों 
को अभी स्थिर नहीं बनाया है। मेरा इससे यह मतलब नहीं है कि अब आपात 
है। में केवल यही कह सकता हूं कि हमारे सामने यह आर्थिक स्थिति है, और 
चाहे इसके कारण कुछ भी हों, परन्तु उन कारणों को हमने पैदा नहीं किया हे। 
किन्तु जिन परिस्थितियों में हम रहते थे या शासित होते थे उनके कारण और 
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण, वर्तमान आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है। यह आपात 
नहीं है किन्तु वास्तविक आपात उत्पन्न हो सकता है जिससे कि वित्तीय स्थायित्व 
पर असर पड़े, और यदि ऐसा अनुच्छेद हो तो हमारी बात सर्वथा उचित होगी, और 
मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि उस समय इस अनुच्छेद से बहुत सहायता मिलेगी। 


श्री कामत ने खंड (4) पर शोर मचाया है, किन्तु मैं उस अनुच्छेद का स्वागत 
करता हूं। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को शक्ति होगी कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह कर्मचारियों के बेतनों तथा भत्तों को कम कर सकेगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे यही कठिनाई प्रतीत हुई कि यह शक्ति खंड (3) 
के अंतर्गत नहीं दी गई थी। 
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*श्री आर.के. सिधवाः किन्तु खंड (4) में लिखा हेः 
# "ाज़ातरशक्ावाहर भाजााए ०णागा€रत वी 5 (एणाशपणा-- 


भाए छा काव्लाणा 7739 गाठलप्रव () ३ छाण्ंशंणा सवपागाह ॥6 7सतप्रलराणा 
ण 529०5 भाव 0फ्रक्काट्ट5 णि थी णा भाए ९055 ए छल$णा5$ इशण़ाह वा 
९णाहलांणा जात 6 धाशि।$ णा 3 996. 


[इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी- 


ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत () राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करने 
वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों ओर भत्तों में कमी की अपेक्षा 
करने वाले उपबंध भी हो सकेंगे।] ” 


आज हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारे कर्मचारियों को केवल भारी वेतन ही 
नहीं मिलते वरन्‌ उनकी संख्या भी अत्यधिक हैं। किन्तु उसके अतिरिक्त यह बहुत 
सुखद उपबंध हे, और हमें, सबको इस बात का स्वागत करना चाहिये कि राष्ट्रपति 
को यह शक्ति दी गई है, क्‍योंकि हम जानते हैं कि संविधान में, हमने न्यायाधीशों 
के वेतनों का उपबंध कर दिया है और उन्हें आपात में कम नहीं किया जा सकता। 
हम न्यायाधीशों के उच्च वेतनों पर आपत्ति करते रहे हैं, और जब मसौदा समिति 
यह उपबंध रखती है कि वित्तीय अस्थायित्व के होने पर, राष्ट्रपति को बेतनों के 
भी कम करने का अधिकार होगा, तो हम कहते हैं, कि यह उचित नहीं हेै। मुझे 
यह सुन कर बहुत खेद है। दूसरी ओर मुझे मसौदा समिति की सराहना करनी 
होगी। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जहां सराहना की आवश्यकता होती है वहां मैं सराहना 
करता हूं, यद्यपि मैं आवश्यकता पड़ने पर अपने कुछ विचारों को भी अभिव्यक्त 
कर देता हूं। न्यायाधीशों के विषय में भी, (ख) में हमने कहा है कि राष्ट्रपति 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेतनों को कम कर 
सकता है। मैं इस अनुच्छेद का स्वागत करता हूं। यह बात मेरे ध्यान में ही नहीं 
आई थी कि ऐसा उपबंध आवश्यक है, किन्तु इसे पढ़ने के बाद तथा यह देखने 
के बाद कि हमारे चारों ओर क्‍या हो रहा है, और क्‍या होने वाला है, मैं अनुभव 
करता हूं कि यह अत्यावश्यक है। हमें भावी घटनाओं को देखना चाहिये। हमें यह 
भी देखना चाहिये कि भविष्य में क्‍या होने वाला है। हम सदा अपने विचारों को 
वर्तमान तक ही सीमित करके संतुष्ट नहीं हो सकते हें। राजनीतिज्ञ वह हे जो 
भावी घटनाओं को पहले ही देख लेता है। राजनीतिज्ञ वह है जो यह पहले ही 
देख लेता है कि क्‍या होने वाला है। 


हम जानते हैं कि हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, किन्तु जब तक 
हमारी स्थिति में पूर्णतः स्थायित्व नहीं आ जाता, तब तक हमारी प्राप्त की हुई 
राजनैतिक स्वतन्त्रता की ऐसी स्थिति रहेगी, हम मानवता की यथेष्ट सेवा नहीं कर 
सकेंगे। आज हम जानते हैं कि हमने इतनी विधियां पारित की हैं और हम जानते 
हैं कि विक्रय-कर संबंधी अनुच्छेद के विषय में कई सदस्यों को कुछ आशंका 
थी। और मैं अनुभव करता हूं कि उनकी यह भावना उचित ही है कि उन्हें अपने 
वित्तों को कम करना होगा इसलिये वे अपनी बहुत-सी विकास योजनाओं को 
लागू नहीं कर सकेंगे। किन्तु फिर भी मैंने उस अनुच्छेद का समर्थन किया था 
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क्योंकि उससे देश का हित होगा। और जब भी कभी विधान मंडलों की या राष्ट्रपति 
की शक्तियों को कम करने का प्रश्न उठेगा तब ही हम उसके गुणावगुण पर विचार 
करेंगे, और वर्तमान प्रश्न के गुणावगुण कर विचार करके मैं अनुभव करता हूं कि 
यह अनुच्छेद पूर्णतः: उचित है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति, चाहे वह कोई 
भी हो, अपनी शक्तियों का ठीक प्रयोग करेगा, और इस अनुच्छेद का निर्वचन 
ठीक अर्थ में और ठीक तरीके से और देश के लाभार्थ तथा इस देश की जनता 
के लाभार्थ ही करेगा। इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन, अनुच्छेद 
280क का समर्थन करता हूं। 


मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। किन्तु यदि आप अनुच्छेद को तथा खंड (4) 
के उपखंड (2) के उपबंधों को देखें तो आपको पता लगेगा कि वह धन विधेयकों 
के भी संबंध में है। राष्ट्रति को यह देखने की शक्ति दी गई है कि यदि वह 
अनुभव करता है कि अनुच्छेद 774 तथा 82 के उपबंधों के कारण देश के 
वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो सकता है तो वह निस्संदेह अपनी शक्ति का प्रयोग 
करेगा और इस अनुच्छेद 280क को लागू करने में रोक लगा देगा। किन्तु जैसा 
कि अनुच्छेद की प्रस्तावना में लिखा है यह तभी होगा जब कि आपातिक स्थिति 
हो जहां तक कि वित्तीय स्थायित्व का संबंध है। मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है 
कि इस अनुच्छेद का राष्ट्रपति दुरुपयोग करेगा, और इन शब्दों के साथ मैं इसका 
समर्थन करता हूं। 


*पं, हृदय नाथ कुंजरू: अध्यक्ष महोदय, संशोधन के प्रस्तावक ने संशोधन 
का ओऔचित्य न बताने का यह बहाना बना दिया कि यह निश्चित है कि प्रत्येक 
सदस्य इसकी आवश्यकता को समझता है। अपने उत्तरदायित्व से पीछा छुटाने का 
उसके लिये यह बहुत सीधा रास्ता था। उन्होंने संशोधन की सफाई पेश करने का 
दिखावा करने के लिये अमरीकी राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम का निर्देश किया। अब, 
उस अधिनियम का उद्देश्य अमरीकी राष्ट्र को उस महान आर्थिक संकट से पार 
कराना था जो 930 के लगभग संयुक्त राज्य अमरीका में तथा अन्य देशों में 
भी आया था। क्‍या इस संशोधन में कोई ऐसी बात है जिससे कि भारत सरकार 
आर्थिक संकट आने पर उसका सामना वैसे ही कर सकेगी, जैसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने करने का प्रयत्त किया था? संशोधन का सारा उद्देश्य यह मालूम होता है कि 
व्यय को कम किया जाये और प्रान्तीय सरकारों को अपने किसी विद्यमान राजस्व-स्रोत 
को छोड़ने से रोका जाये। क्‍या ऐसे संशोधन की तुलना किसी प्रकार संयुक्त राज्य 
के राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम से पासंग भर भी की जा सकती हे? 


श्रीमान मुझे विश्वास है कि इस सदन को प्रत्येक सदस्य यह स्वीकार करेगा 
कि केन्द्रीय सरकार को जो शक्तियां प्रदान की जा रही हैं वह अत्यन्त कठोर 
शक्ति हैं। अतः हमारे लिये यह समझना आवश्यक है कि क्‍या कारण है कि संविधान 
के द्वितीय पठन पर वाद-विवाद के अंत में अनुच्छेद 280क को संविधान में प्रविष्ट 
करने की प्रस्थापना की गई है। इस मामले को संविधान के अन्य वित्तीय उपबंधों 
के साथ भी निबटाया जा सकता था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया इससे पता लगता 
है कि वित्तीय अनुच्छेदों पर विचार किया गया था तब ऐसी आवश्यकता अनुभव 
नहीं की गई थी कि केन्द्रीय सरकार को प्रान्तों के आय-व्ययकों पर पूर्ण 
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[पं. हृदय नाथ कुंजरू] 


नियंत्रण रखने की शक्ति दी जाये। उस समय के बाद, इस संशोधन को रखने 
क्या आवश्यकता पैदा हो गई है। श्रीमान, संशोधन के खंड (4) में ऐसे मामले 
हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निदेशों में रखे जा सकते हैं जब कि यह उद्घोषणा 
की जा चुकी हो, कि भारत का या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या 
प्रत्यय संकट में है। राष्ट्रपति को शक्ति होगी कि वह किसी राज्य को निदेश दे 
सके कि वह राज्य “वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों' का पालन करे जो उसके 
निदेश में उल्लिखित हों। खंड (4) में, उदाहरण है कि राष्ट्रपति कैसे निदेश दे 
सकता है। इस खंड के उपखंड (क) से राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वह 
राज्य को आदेश देकर सब सरकारी सेवकों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों 
तथा भत्तों को कम कर सकता है। श्रीमान, हमें कुछ ही वर्ष पूर्व गम्भीर आर्थिक 
कठिनाई में से गुजरना पड़ा था। इसका प्रभाव केवल केन्द्रीय सरकार पर ही नहीं, 
वरन्‌, प्रान्‍्तों पर भी पड़ा था। क्या फिर प्रान्त अपना व्यय करने में पीछे थे? क्‍या 
उन्होंने अपने सरकारी सेवकों के वेतन कम करने में अनिच्छा दिखाई थी या उन्‍होंने 
केन्द्रीय सरकार के उदाहरण को मान कर सब प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के 
वेतनों को प्रसन्‍नता से कम कर दिया था? हमारे सामने यह अनुभव होते हुए ऐसा 
संशोधन सदन में प्रस्थापित करना हमारे लिये आवश्यक क्‍यों हुआ? क्‍या कारण 
है कि सब विगत अनुभवों की उपेक्षा करके हम प्रान्तों में पूर्ण अविश्वास दिखायें 
तथा उनसे ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वे बच्चे हैं और राष्ट्रपति मास्टर हैं? 


श्रीमान, उपखंड (क) की मद (2) में लिखा है कि राष्ट्रपति आदेश दे सकता 
है कि धन-विधेयकों या अन्य विधेयकों को, जिनको अनुच्छेद 82 के उपबंध लागू 
हैं, राज्य के विधान मंडल के द्वारा उनके पारित किये जाने के पश्चात्‌ उसके 
विचार के लिये रक्षित किया जाये। 


सदन को ज्ञात हे कि धन-विधेयक की क्‍या परिभाषा है। धन-विधेयक किसी 
विधेयक को कह सकते हें जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त किसी कर के आरोपण, 
समाप्ति, परिवर्तन, विनियमन आदि का उपबन्ध हो। मेरे विचार में इन शब्दों से 
हमें पता लग जाता हे कि हमारे समक्ष जो संशोधन पेश किया गया है, उसका 
क्या आशय है। प्रांत स्वयं कोई ऐसी बात कर ही क्‍यों सकता है जिससे भारत 
का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में पड़ जाये। हद से हद वह अपनी हानि 
कर सकता है। किन्तु यदि हम प्रांतीय सूची में उल्लिखित राजस्व-म्रोतों को देखें 
तो हमें पता लगेगा कि ऐसा कोई स्रोत हे ही नहीं जिसके प्रयोग से केन्द्र या 
प्रांत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो सकता हो। यदि कोई प्रांत अपनी मूर्खता 
से अपने आपको कठिन वित्तीय स्थिति में डाल देता है तो उसे अपनी गलतियों 
से पाठ क्‍यों न सीखने दिया जाये? 


शायद, श्रीमान, सदन को इसमें दिलचस्पी होगी यदि प्रांतीय आय के मुख्य 
स्रोतों को गिना दूं। वे ये हैं: मुख्यतः भू-राजस्व, संघ सूची में उल्लिखित 
मुद्रांक-शुल्कों के अतिरिक्त अन्य मुद्रांक शुल्क, कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय 
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में शुल्क, कृषि आय पर आय-कर, मद्यसारिक, पानों आदि पर उत्पादन-शुल्क, 
विक्रय कर जिसमें विद्युत के उपभोग पर कर भी शामिल हैं, और विलास तथा 
प्रमोद पर तथा प्रमोद वस्तुओं पर कर। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यानों पर कर का क्‍या हुआ? 


*पं, हृदय नाथ कुंजरू: मैंने उसका उल्लेख इसलिये नहीं किया है कि 
यान-कर आदि प्राय: स्थानीय निकायों के लाभार्थ प्रयुक्त होते हैं। अब, इन 
राजस्व-स्रोतों में से प्रान्‍्त॒ किनका दुरुपयोग कर सकते हैं? कुछ प्रांतों ने केन्द्र के 
अनुमोदन से जिस नीति को अपनाया है यदि उस पर अन्य प्रांत भी चलेंगे तो 
भू-राजस्व अवश्यमेव कम हो जायेंगे और उसके कम होने पर केन्द्रीय सरकार को 
शिकायत नहीं हो सकती। प्रांतों की सरकारों ने अब तक मुद्रांक-शुल्क की दरों 
को बढ़ाने की या विक्रय-कर अथवा कृषि आय का यथासंभव प्रयोग करने की 
कोई अनिच्छा प्रकट नहीं की है। 


केवल एक ही कर है जिसके विषय में केन्द्रीय सरकार तथा कुछ प्रांतीय 
सरकारों में गम्भीर मतभेद हो गया है, वह है मद्यसारिक पानों तथा कुछ पिनक 
वाले पदार्थों पर उत्पादन-शुल्क। मुझे पता लगा है कि भारत सरकार द्वारा बार-बार 
मंत्रणा देने पर भी कुछ प्रांत मद्य-निषेध की नीति पर चल रहे हैं। जिससे कुछ 
समय के पश्चात्‌ उत्पादन-कर से सब राजस्व पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। केन्द्रीय 
सरकार की मंत्रणा शायद बिल्कुल ठीक हो। भारतीय वित्त के विद्यार्थियों के मत 
में विद्यमान स्थिति में ऐसा आवश्यक हो सकता है कि प्रांतों को पूर्ण मद्य-निषेध 
के उपायों को पूरा करने में धीरे-धीरे चलना चाहिये। केन्द्र तथा प्रांत दोनों ही वित्तीय 
कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, और यह ठीक नहीं मालूम होता कि ऐसे समय पर 
किसी प्रांत को कोई बड़ा राजस्व स्रोत छोड देने का प्रयत्न करना चाहिये। 
सिद्धान्तानुसार यह अभीष्ट हो सकता है कि मद्यसारिक पानों तथा पिनक लाने वाले 
पदार्थों के प्रयोग को बिल्कुल बंद कर दिया जाये, किन्तु हमें संसार की सब अच्छी 
वस्तुएं एक दम प्राप्त नहीं हो सकतीं। अतः प्रांतों के लिये यह आवश्यक होगा 
कि वे संयम रखें तथा इस सुधार के लिये समुचित समय आने तक ठहरे रहें। 


किन्तु यदि वे केन्द्रीय सरकार की बात नहीं सुनते तो क्या इसी कारण अनुच्छेद 
280क द्वारा भारत सरकार को ऐसी कठोर शक्ति दे दी जाये कि एक बार राष्ट्रपति 
द्वारा यह उद्घोषणा होते ही कि समूचे भारत का भी नहीं, केवल उसके एक भाग 
का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, प्रांत केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध कुछ 
न कर सकें? जब भी प्रांत और केन्द्रीय सरकार के बीच गम्भीर मतभेद हो, तभी 
राष्ट्रति से यह घोषणा करवाई जा सकती है कि प्रांत का वित्तीय स्थायित्व या 
प्रत्यय संकट में है, फिर अनुच्छेद 280क के सभी परिणाम प्रकट हो जायेंगे। प्रांत 
के आय-व्ययक पर केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण हो जायेगा और केन्द्र प्रांतीय सरकार 
तथा प्रांतीय विधान-मंडल दोनों को आदेश दे सकेगा कि वे किन वित्तीय नीतियों 
को अपनायें। 


यह अनुच्छेद भारत के साधनों का केन्द्र तथा प्रान्तों में अधिक अच्छा विभाजन 
करने के विषय में नहीं है। इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान 
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करना नहीं है जिससे कि वह बेकारों की सहायता, या सार्वजनिक निर्माण, या उनमें 
से किसी समस्या को हल कर सके जिनके हल से आर्थिक संतोष उत्पन्न होगा 
और भारत की समृद्धि बढ़ेगी। इसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्‍न है। संशोधन के प्रस्तावक 
ने इस संशोधन के औचित्य को सिद्ध करने के लिये कोई कारण नहीं बताये हें, 
अतः हमें ही यथाशक्ति यह सोचना है कि संविधान में ऐसा अनुच्छेद रखने के 
लिये केन्द्रीय सरकार क्‍यों सहमत हुई है। इन प्रांतों के हाल ही के वित्तीय इतिहास 
को देखते हुए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि केन्द्रीय सरकार क्‍यों चितित 
है कि उसे प्रांतों पर वित्तीय नियंत्रण रखने की शक्ति मिल जाये, केवल वही 
कारण हो सकता है जो कि मैंने बताया है। 


यह तो सदन को ही निश्चय करना है कि क्‍या इस संविधान को एकात्मक 
प्रकार का संविधान बना दिया जाये, जब कि उस दिन हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीकी 
प्रतिनेधि-सभा तथा सीनेट के समक्ष अपने अभिभाषण में कहा था कि यह संविधान 
संघानवाद के सिद्धान्त पर आधारित है जो कि हमने अमरीकी संविधान से लिया 
है। यदि संविधान संघानीय हो तब भी क्‍या केन्द्रीय सरकार के लिये यह बुद्धिमानी 
होगी कि वह प्रांतों के वित्तीय स्वविवेक को कुचलने का प्रयत्न करे, चाहे उनके 
उपायों से उनकी हानि ही क्‍यों न हो? प्रांतों में लोकतंत्र केसे स्थापित होगा, 
विधान-मंडलों के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना कैसे पैदा होगी, मंत्री अनुभव 
से पाठ कैसे सीख सकेंगे, जब तक कि उन्हें अपनी गलतियों के परिणामों का 
सामना करने के लिये अवसर न दिया जाये। यदि केन्द्र प्रत्येक बात में हस्तक्षेप 
करना चाहता है, यदि वह चाहता है कि वह ऐसा पूर्ण नियंत्रण रख सके कि 
कोई ऐसी बात न होने दी जाये जिससे किसी प्रांत के या भारत के हितों को 
हानि हो, तो हमें लोकतंत्र से विदा लेनी चाहिये। केन्द्र तो यही चाहेगा कि उसे 
संविधान में जितना नियंत्रण सौंपा गया है वह उससे भी अधिक नियंत्रण रखे, यदि 
हम विगत अनुभव से या तथ्य से निर्णय करेंगे तो यही बात पता लगेगी। किन्तु 
इससे ठीक काम नहीं चलेगा और मैं यह कह सकता हूं कि प्रस्तावक ने इस 
संशोधन के स्वीकार करने के लिये जरा भी ओऔचित्य सिद्ध नहीं किया हे। 


*थ्री के.एम. मुंशी (बंबई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र, 
पंडित कुंजरू की भावनाओं को, जो उन्होंने इस 280क के विरोध में प्रकट की 
हैं, आसानी से समझ करता हूं, किन्तु वे भी उस गम्भीर स्थिति को समझ जायेंगे 
जिसका निर्देश मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने पहले ही कर दिया है। संसद में, अर्थात्‌ 
इस सदन के दूसरे अंग में जो बहस एक पखवारे पहले हुई थी, उससे स्पष्ट 
पता लग गया था कि देश गर्त के किनारे पर ही है, और में नहीं समझता कि 
आज हमारे समक्ष जो कठिनाई है वह उससे किसी प्रकार भी कम महत्वपूर्ण है, 
जो फ्रांस में, 937 में आई थी जब कि उसने जून 937 की विधि पारित की 
थी या जब कि 933 में संयुक्त राज्य अमरीका ने ऐसा ही उपाय किया था। 
में राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम की प्रस्तावगा को, जो अमरीका में स्वीकार किया 
गया था, पढ़कर सुना देता हूं 
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[एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि आर्थिक आपात है जिससे विस्तृत बेकारी 
तथा उद्योग का विघटन उत्पन्न होता है जिससे राज्य के तथा विदेशी वाणिज्य 
पर भार पड़ता है और लोक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है और अमरीकी लोगों 
का जीवनस्तर गिरता हे।]” 


यदि मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू उन वकक्‍्तृताओं को पढ़ेंगे जो अवमूल्यन 
की बहस में इस सदन के सदस्यों तथा वित्त मंत्री ने दी थीं, तो मुझे भरोसा 
है कि उन्हें विश्वास हो जायेगा कि इस समय देश में जैसी स्थिति है उसमें केन्द्र 
के हाथों में वैसी ही विस्तृत शक्तियां होनी चाहियें जो अनुच्छेद 280क में निहित 
हैं। उनकी यह आशंका वास्तविक नहीं है कि कार्यकर्ता बढ़ जायेंगे, क्योंकि जब 
केन्द्र अनुच्छेद 280 के अंतर्गत काम करेगा तो वह राज्य के कर्मचारियों के द्वारा 
ही काम चलायेगा। वह प्रांतीय व्यवस्था के स्थान पर अपनी व्यवस्था को नियोजित 
नहीं करेगा। दूसरी युक्ति भी पूर्णतः ठीक नहीं है कि प्रांत केन्द्र की अनुमति के 
बिना कुछ भी नहीं कर सकते। साधारण परिस्थितियों में जब कि देश के वित्त 
स्थिर हों, जब तक देश का प्रत्यय स्थिर है, तब तक इस अनुच्छेद को लागू करने 
की कोई संभावना नहीं है। इसे तभी लागू किया जायेगा जब कि वित्तीय आपात 
होगा और तब तक प्रांतों को पूरी स्वतन्त्रता है कि वे जो चाहें करें। यह “मास्टर' 
के समान दृष्टिकोण नहीं है जैसा कि इसे बताया गया है। दृष्टिकोण यह है कि 
जब देश की वित्तीय व्यवस्था टूट जायेगी तब केन्द्र हस्तक्षेप करेगा। 


संविधान के इस अनुच्छेद में एक सर्वोच्च तथ्य को स्वीकार किया गया हे 
कि देश की आर्थिक व्यवस्था एक है तथा अखंड हे। यदि कोई प्रांत आर्थिक रूप 
में ठप्प हो जाता है तो इसका प्रभाव केन्द्र की वित्त व्यवस्था पर पडेगा, यदि 
केन्द्र कठिनाई में होगा तो सब प्रान्त ठप्प हो सकते हैं। अतः प्रान्तों तथा केन्द्र 
की पारस्परिक निर्भरता इतनी अधिक है कि देश की समूची वित्तीय अखंडता एक 
है और ऐसा समय आ सकता है जब कि एकात्मक नियंत्रण सर्वथा अपेक्षित हो 
जाये। 


श्रीमान, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब तक इस सदन ने जो विविध 
अनुच्छेद पारित किये हैं उनमें उपबंध है कि आपात में, साधारण समयों में भी, 
केन्द्र तथा प्रांतों के बीच कुछ एकीकरण होगा। मैं केवल अनुच्छेद 226 का निर्देश 
दूंगा। जिसके अनुसार उच्च सभा के मतदान से यह निश्चय हो सकता है कि 
राज्य सूची की किसी मद को केन्द्र को हस्तांतरित कर दिया जाये। हमारे यहां 
मनोनीत राज्यपाल होंगे जिन्हें हमने निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर स्वीकार किया 
है। हमने अनुच्छेद 275 तथा 278 में आपात की धारायें रखी हैं: जब प्रान्त का 
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सांविधानिक ढांचा टूट जाये तब केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिये, 
जब देश के किसी भाग में आंतरिक उपद्रव का संकट हो तब केन्द्र आपात-विधान 
द्वारा हस्तक्षेप कर सकता हे। परन्तु क्या यह सुझाव दिया जा रहा है कि यदि 
समूचे देश की वित्तीय व्यवस्था ठप्प हो जाये तो केन्द्र को चुप बैठे रहना चाहिये 
और कुछ नहीं करना चाहिये? अतएवं मेरा निवेदन है कि हमने जो ढांचा बनाया 
था उसे हमने किसी प्रकार छोड़ा नहीं हे। 


केवल एक शब्द और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा: मेरे मित्र पं. कुंजरू ने 
कहा था कि अनुच्छेद के प्रस्तावक डॉ. अम्बेडकर ने इसका उद्देश्य नहीं समझाया। 
मेरे विचार में इसका उद्देश्य तो इससे स्वयं ही प्रकट हो जाता है। केवल इसी 
सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वे प्रांतों में हस्तक्षेप करें, वरन भारत की प्रत्येक 
सरकार की यह इच्छा होनी चाहिये कि वह देखें कि भारत के वित्तीय स्थायित्व 
को हर कीमत पर और प्रत्येक परिस्थिति में बनाये रखा जाये। किसी सरकार के 
समक्ष यही प्रधान भावना है, चाहे यह सरकार हो या कोई और। 


हमने प्रस्तावना में, जो कल सदन के समक्ष आयेगी, लिखा है कि भारत के 
सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पनन लोग इस संविधान को बनाते हैं। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोग 
सब लोग नहीं हैं, वरन्‌ भारत के सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पनन लोग जो एक इकाई के 
रूप में अपने उच्चतम निकाय, संविधान-सभा के द्वारा काम करते हैं, वे ही समस्त 
देश के लिये संविधान का निर्माण कर रहे हैं। कोई प्रान्तीय स्वायत्तता नहीं है, 
उनके द्वारा या उनके लिये कोई संधान नहीं बन रहा है; वे पवित्र शब्द नहीं हें। 
प्रत्येक सरकार को भारत के सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोगों की आवश्यकताओं को 
पूरा करना होगा। वित्तीय आपात में इससे बड़ा विशेषाधिकार कोई नहीं हो सकता 
कि सब वित्तीय मामलों पर केन्द्र का नियंत्रण तथा निदेश हो, जेसा कि 280क 
में रखा गया है। यही उद्देश्य हे, और मेरा निवेदन है कि यह ऐसा उद्देश्य है 
जिसके बिना संविधान अपूर्ण रहेगा और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह 
इस अनुच्छेद को एकमत से स्वीकार कर ले। 


*अध्यक्ष: क्या आपको कुछ कहना हे। 

माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः यदि आप समझते हैं कि मेरा बोलना 
आवश्यक है तो मैं बोल दूंगा। 

अध्यक्ष: नहीं, नहीं। में यह नहीं कहता। तो फिर मैं संशोधन पर मत लेता हूं। 

*भ्री एच.वी. कामतः मेरा सुझाव है कि डॉ. अम्बेडकर (|7०४९॥८0” शब्द 
के स्थान पर “23५०७ धञार४थ०ा००0” इन शब्दों को रखने पर विचार करें। 


“अध्यक्ष: आपने अपना सुझाव दे दिया था। वे विचार कर लेंगे कि वह 
विचार-योग्य है या नहीं। मैं नहीं समझता कि डॉ. अम्बेडकर को सुझाव देने के 
रूप में आपको दूसरा भाषण करने की अनुमति मिलनी चाहिये। 
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श्री रोहिणी कुमार चौधरी (आसाम : जनरल): मैं अपना एक मात्र भाषण 
देना चाहता था। 
“अध्यक्ष: परन्तु मैं वाद-विवाद को पहले ही समाप्त कर चुका हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड () में, ॥95 2752॥” इन शब्दों के स्थान पर 45 गगागांगला। 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (॥]) में, 'ज़ाटाल्ए वाह गिाक्षालवं छ॥40॥9 णा ठालवा ए पाता 
० भाए एथा णी 6 लराणए तथा 8 ॥7०82०१०१! इन शब्दों के स्थान पर 
ज़ांला ग्रार्यथा$ पावां३ ता भाए 9भा वीर जंग विक्षालंब] 98647१0णफा 077 
९८०णा०णाएं८ 08482” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड () में, “श्ाढ४०१९००!” शब्द के पश्चात्‌ “0 5 ॥70[५ 40 9८ 
[7०9०॥०0१” ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (2) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:- 


(2) वह कझाग्टाग्राभाणा 455प7 ८6 प्रात टाग्प52 (]) एण शा$ भार आओ 
९णाप्रापढ ॥ 5प्रढा ता ॥ 5$ 727066९6 ७ए४ ॥6 ?९5४०१९॥.* 


[इस अनुच्छेद के खंड (]) के अधीन की गई उद्घोषणा उस समय तक 
जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति उसे समाप्त न कर दे।]” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (3) में, “कथाथांणा!' शब्द के पश्चातू, एकक्रााणा 5॥9॥] 
]99५6 90967 40 ॥46 ]89७ वा 72509९८ णु 5प्र)]०९६४ ९ण7क्रा026 व ॥6 996 
॥ंड 35 6५ फ़टाठ 5प्रशुंग्ल$ वी ॥6 (0णाटप्राआ 45, ॥१0! ये शब्द प्रविष्ट 
कर दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (4) हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (4) के उप-खंड (क) कंडिका (2) के स्थान पर निम्न 
रख दी जाये: 


(की. ब१[7शंग्ंणा९(प्रगाए 2। 850 96 7९52५४2८0 0 ॥6 ८णाडशंकदाब्ाांणा 
णए 6 शिटशंवला शीश ॥6९79 28 [95526 99 ॥6 ॥,22$]4प78 0 6 
99८. 7 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 429 में, प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
280क के खंड (5) को हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: अब मैं डॉ. ऑबेडकर के मूल संशोधन पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 280 के पश्चातू, निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट कर दिया जाये:- 


“2803. (])  ॥ ॥6 गंवा 45$ इ्वाशीर्तव वी 3 शॉपक्राणा 98$ धभांइटा 
छाठ्ज॑डंगा३ 38 [0 गिव्वालंत. शीश वीर गाकातराबों डकार णा ठलाल्‍का रण 
लालाएशाटफ, गाता णा णएी थभाए (था एी 6 लायतज गीला 


(2) 


(3) 


(4) 
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[5 वा€्वशारत, ॥6 ग497 एज 3 [एछाएटाक्राथाणा गावरट 8 
56८्राभाणा 0 ॥9 शटिट., 


वुफल खराठंडशंणा$ णी ९एक्रप5ट (2) एण भांएालट 275 ए का5$ 
(णगाशॉपाण शव 23709 का बढांाणा 00 3 छाग्टग्राभांगा 
[55प८6 प्रावह्ा 2905९ () णी 5 थभाांटी४८ 3६ ॥6ए7 2[0709 
का कला्राणा [00 3 शातलाभाणा ए जाशएलारए 55प7९०6 
प्रातहा ८5८ (]) ए ॥6 580 थााट6 275. 


प्रवाह ॥6 झ॒ुल्ाएव कराए छपी काएटीशा।।ाणा 38 |5 
॥ला।णा6त का एग्प5ट () एण शा5$ भार ॥8$ का ऊकुशथभांणा, 
6 €टप्राएट 2परा0्राए णए की फांणा शवों] राॉशाव 0 
व6 शांजाएश्‌ एण काब्लाणा$ 00 भाए 9946 0 05९०९ हटा 
टथ्ाणा$ रण गाक्यारांबं [70्ाओठाए 38 ॥43ए7 926 फऋ्र्लाीलव वा 
(6 कार्लाणा5$, भाव ॥6 शांजशाए ण हपला णीलश कार्लांणा$ 
35 6 शिल्शतदा 7239 (ला ॥7९९८5४४७४ 2१0( 30९0प४(८ 
प0० ॥6 ए9पा058८. 


०ताज़ाविडक्रावाहर भाज्ताए रणांगालरव का ता$ 
(:णा४ऑपा0-- 


(9)... भथाए छप्रता कार्टाणा 7939५ व९प्व९-- 


(06)... 4 [ए0ाशंडशंणा ॥स्वषपांगराए 6 #रवलाणा रण 
58] 9765 भाव 20ज़क्याएटट5 णएा था णा धाए 20855 
ण एश$णा5$ इछाजाए का ट<णाल्टांणा शांत ॥6 
काशि।$ एा 8 582; 


ती) 43 [ाएंशंणा 7९१प्रंगराशू भी शणारए छा]5 0 
णाीशा शझ्र]5 00 जशांता कल फाएंशंणा$ 0 
भगाए ]82 एाी ॥6 (एणाशाॉपाणा ॥0[7|79 00 90९ 
76527ए९6 0 6 ९णाशंकव्द्ाब्ांणा णएाी ॥6 
शिल्छंतल्या। की 679 आ९ [355९6 9५9 ॥6 
स्‍.८श$]4प्रा८  ण 6 99. 


(0) 4 थशीत्रो] 96 ९०णाफए्लंशा ल्‍ण 6 शिल्गवंल्गा वप्गगाए 
6 छल09 क्ाए छाए्टाक्राभांणा 55पस्‍ल्‍20 प्रातवद्षा 29प5९८ 
(]) 0० कीं$ड भार 8 का क्ृछशावांणा 00 45870९ 
कार्लांगा$ रा 6 स्वालाणा एणाी 52465 भात 
भ।0ज्थाएट5 णए थी णा भा 20855 एी छ9श३5णा5$ 5उछणाए 
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[ अध्यक्ष ] 


(5) 
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जा ०णाल्टाणा शांतरी 6 वरशिा$ ए कल एाणा 
गाएाप्रकराए ॥ [ंप्5828 णए ॥6 58फ्राशार (0फा भाव 
॥6 ज्ांशी (ए०0प्रा5. 


खाए शिपारट 00 ०णाफाए जा कभाए काव्लांगणा$ शाला प्रात 
ट9प56 (३) ० शांड शाटीर जीती] 96 86९८7९०० 00 96 8 
शिंपिार 0 एक्काफ़ णा वी ए0एक्याशा णएी 6 छा9ध86 वा 
2०८०ाव्राएट जात 6 जकाएशंडंणा$ ए काी5$ (एणाशॉपाणा, 


[280क. (॥) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई 


वित्तीय आपात के 
बारे में उपबन्ध। 


(2) 


(3) 


(4) 


है जिससे भारत अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भी भाग का 
वित्तीय स्थायिल या प्रत्यय संकट में हो तो वह उद्घोषणा द्वारा 
उस बात की घोषणा कर सकेगा। 


अनुच्छेद 275 के खंड (2) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन 
निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 
कि वे अनुच्छेद 275 के अधीन निकाली गई आपात की 
उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं। 


उस कालावधि में जिसमें कि खंड () में वर्णित कोई उद्घोषणा 
प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को 
वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये 
निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे 
अन्य निदेश देने तक, जिन्हें, राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना 
आवश्यक और समुचित समझे विस्तृत होगी। 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी- 
(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत- 


(]) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों तथा 
भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध, 


(2) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिनको 
अनुच्छेद 82 के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के 
विधान-मंडल के द्वारा उनके पारित किये जाने के 
पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने 
के लिये उपबन्ध, भी हो सकेंगे, 


(ख) उस कालावधि में, जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन 
निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतम न्यायालय 


संविधान का मसौदा [33]5 


और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के 
कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब 
या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये 
निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा। 


(5) इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के अधीन दिये गये निदेशों का 
पालन करने में असफलता को भी इस संविधान के उपबन्‍नधों 
के अनुसार राज्य का शासन चलाने की असफलता समझा 
जायेगा।] ” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
अनुच्छेद 280क संविधान में जोड़ दिया गया। 


अनुच्छेद 85 
“अध्यक्ष: अब हम अन्य मदों को लेंगे। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 85 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रख दिया जाये: 


४ (3) का णाीाल 7259०25, 6 97ए९925$, गगञाप्रा।68 राव 90208 0 ९३९॥ 
ति0प्र5९ ए एथ्वागभाशा। ॥व4 0 6 72077025 ॥706 (6 (९णा72865 ० 
2९8० मछर0प्र5७ ४॥9 96 इपटी 388 ॥989 ॥07 6 [0 6 96 6९॥॥6०0 
ए9 एग्राभाशशा। 09 89, ॥0 प्रा।।] 50 0९77॥०९0, 5$॥9 96 [056 0० 6 
वति0प्5९ एस (णगा05$ ए 6 शि्राभाशा। एण ॥6 पञालत शा2१0णा 
भाव 05 7शा790०5 ॥4 ८ण॥र॥665 ४0 6 ०ण्गञशाएशाशा 0 (5 
(णात्रापिा0ा,.' 


[(3) अन्य बातों में, संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों 
और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, 
जैसी संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस 
संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ 
कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हें।]” 


इस परिवर्तन को करने का कारण यह है कि उप-खंड का क्षेत्र विस्तृत करना 
है क्योंकि मूल खंड में केवल सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उल्लेख 
था। वर्तमान खंड में यही करने का प्रयत्त किया गया है कि इसे प्रत्येक सदन 
के सब सदस्यों और समितियों पर लागू कर दिया गया है। यह इसलिये आवश्यक 
हो गया है कि हमने अनुसूची 7, सूची ।, प्रविष्टि मैं संसद की विधायिनी शक्ति 
का उपबन्ध 69क में किया है। वह विधायिनी शक्ति इस प्रकार हैः 


“संसद के प्रत्येक सदन के तथा प्रत्येक सदस्यों के और समितियों के 
विशेषाधिकार, के उन्मुक्तियां और शक्तियां।” 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


अनुच्छेद 85 के उप-खंड (3) को उस प्रविष्टि के अनुरूप बनाने के लिये, 
यह संशोधन पेश किया गया है। सदन के माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि इसका 
उद्देश्य सदनों के सदस्यों के तथा समितियों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों 
को विस्तृत करना ही है और यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर विवाद हो क्‍योंकि 
यह सदन द्वारा 69क, सूची ।, अनुसूची 7 की स्वीकृति के फलस्वरूप ही है। 


“माननीय श्री के, सन्‍्तानम: खंड (4) में भी समितियों को वही विशेषाधिकार 
दिये गये हैं जो कि सदस्यों को दिये गये हें। 


“अध्यक्ष: यह सदन के सम्बन्ध में भी है, केवल सदस्यों के लिये ही नहीं 
है। 


एक और संशोधन है जिसकी सूचना श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने दी है। किन्तु वह 
एक अन्य संशोधन--सं, 397 में आ जाता है। अत; इसका प्रश्न नहीं उठता। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: किन्तु अगले पृष्ठ पर दो भाग (क) तथा (ख) हें। 


*अध्यक्ष: हां, 3 (ख) है। परन्तु क्या यह संविधान का विषय है? राष्ट्रपति 
श्वेत-पत्र निकालेगा, यह संविधान का विषय नहीं है। यदि राष्ट्रपति को श्वेत-पत्र 
निकालने का सुझाव दिया जायेगा तथा यदि सभा में प्रस्ताव पारित होगा तो वह 
श्वेत-पत्र निकाल देगा। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: सारा प्रयोजन तो यह जानने का है कि हाउस ऑफ 
कामन्स के सदस्यों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार क्या हें। 


“अध्यक्ष: आप राष्ट्रपति से श्वेत-पत्र निकालने के लिये कह सकते हैं, किन्तु 
यह संविधान का अंग नहीं बन सकता। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में इस संशोधन में मौखिक परिवर्तन कर सकता हुं। 
“अध्यक्ष: मेरे विचार में, हम इसे छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। 


*गआ्री आर.के. सिधवाः श्रीमान, जब इस अनुच्छेद पर पिछली बार चर्चा हुई 
थी, तब हमें निश्चित ज्ञान नहीं था कि हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों के 
विशेषाधिकार क्‍या हें। मैंने “मे” की पुस्तक “संसदीय प्रक्रिया' से मालूम करना चाहा 
परन्तु मुझे पता नहीं लग सका। अतः, हमें कुछ पता होना चाहिये कि हाउस ऑफ 
कामन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं। अन्यथा संसद में संघर्ष पैदा हो सकता 
है। संसद के निर्माण के पश्चात्‌ दो तीन वर्ष तक भी शायद ये विशेषाधिकार लिखित 
रूप में न आ सकें, क्‍योंकि मुझे पता है कि अब तक विशेषाधिकारों का कोई 
अधिनियम नहीं बन सका है, यद्यपि भारत शासन अधिनियम, 935 के अन्तर्गत 
यह उपबन्ध है कि सदस्यों के विशेषाधिकारों का अधिनियम बनेगा; दो प्रांतों के 
रा वे न केन्द्र में और न किसी प्रान्त में ही अब तक लिखित रूप में 
बने हें। 
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“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: श्रीमान, में आपकी अनुमति से अपने मित्र 
श्री सिधवा को सूचना दे सकता हूं कि वह चर्चा हुई थी उसके बाद मैंने कुछ 
खोज की है और मुझे पता लगा है कि दक्षिण अफीका की संसद ने उन्मुक्तियों 
तथा विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला एक अधिनियम पारित किया है। मेरे 
पास एक प्रतिलिपि है। यदि वे चाहें तो उन्हें यह पढ़ने के लिये दे सकता हूं। 
बाद में हमारी संसद के लिये भी उन विशेषाधिकारों को रखना संभव हो सकता है। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, संशोधन सं, 49 में, “[#0ज्ालंग एश्वााभशाशा?? 
ये शब्द हैं। यह मुद्रण की त्रुटि है। यहां श०्शालंत् नहीं, (श0संत्ंणा॥' शब्द 
होना चाहिये। यह अलग संशोधन हे जिसे किसी ने भी पेश नहीं किया है। क्‍या 
मैं इसे पेश कर सकता हूं? 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में अंतर्कालीन (?0णशंञ्अंणा३॥) संसद को वे सब शक्तियां 
तथा विशेषाधिकार होंगे जो स्थायी संसद को होंगे। अत: यह प्रश्न वास्तव में नहीं 
उठता। 


*थ्री महावीर त्यागी: क्या हम यह शक्ति संसद पर ही नहीं छोड सकते 
कि वही विनिश्चय कर ले? 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद में यही तो लिखा है। संसद ही शक्तियों तथा विशेषाधिकारों 
को परिभाषित करेगी, किन्तु जब तक संसद इस विषय में विधान पारित न करे 
तब तक हाउस ऑफ कामनन्‍्स के विशेषाधिकार तथा शक्तियां ही लागू होंगी। अतः 
यह केवल अस्थायी बात हे। हां, हो सकता है कि संसद इस विषय पर कभी 
भी विधान न बनाये और इसलिये सदस्यों को सावधान होना चाहिये। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्या अंतर्कालीन संसद को अधिकार होगा कि इन शक्तियों 
को परिभाषित कर दे? 


“अध्यक्ष: निस्संदेह, उसे अधिकार होगा, यदि वह चाहे। 


*भ्री बी. दास: श्रीमान, इस संशोधन सं. 49 में, पशठजालं॥/' संसद हे 
या (एठसझंञझ्ंणा॥! संसद हे? 


“अध्यक्ष: यह गलती है। 'श०सांञ्ंणा॥/ संसद होना चीहये। जब श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद ने यह गलती बताई थी तो में उनकी बात को समझा नहीं था। यह मुद्रण 
की गलती है। अतएव, अंतर्कालीन संसद को वही अधिकार है जो स्थायी संसद 
को है। क्‍या इस पर वाद-विवाद आवश्यक है? अतः, मैं संशोधन पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हेः 
“कि अनुच्छेद 85 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रख दिया जाये: 


(3) का 00 76590९९६$, ॥6 कञाशं।62९5, वायाधपा।स्‍€5$ क्ात छ0एछ&$ रण 
९8० फ्र0प्रषट णए शिरांभालशा भाव एी 6 गश्ाएशा$ था।व॑ ॥6 
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[ अध्यक्ष ] 


८णा6९6९5 ए ढबटी सि0प्5८ 309 96 5प्रती 38 ॥99 ग0ा 6 
॥0 6 926 व6गा€व फज़ शिाभाला एज १9, कभाव प्रात 
50 466॥760, $09]] 96 ॥056 ० ॥6 ज्0प्र5७ एा (णगााणा$ ०0० 
पी6 शिरवीकाला णएा वीर एालव काशिवा भाव णएाी ॥8 
गलाएल$ भाव ९०णग।|€९25 ४/॥ ॥6 एणशशधशशार्लालं एी कांड 
(णाशॉपिा।0गा, 


[(3) अन्य बातों में, संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों 
और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी; 
जैसी संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस 
संविधान के प्रारंभ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामनन्‍्स 
की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हें।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 447 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद ]। के खंड (]) के परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक 
रख दिया जाये:- 


[0श966 ॥90॥0 270०४ ४॥9 ॥6 00 ॥6 5फ्राशा6 (70फ् 707 ॥6 [प्रतशाशा, 
46८९८ णा ज9 णावक्ष ण णा6€ [प्रव26 ण 4 सींशी (0प्रा. 


[किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश 
की कोई अपील उच्चतम न्यायालय को नहीं जायेगी।] ” 


इससे वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान उपबन्ध कुछ लम्बा चौड़ा है। 
वर्तमान उपबन्ध, जिसे यह संशोधन हटाना चाहता है, यह हैः-- 


“[70जशंक966 090 ॥0 १7९४ हा ॥6 ॥0 06 58फ्राशा6 (:70फऑ/ गणा ॥6 
]प45शझञाला।, 6626८ णा णवक्‍लः एा णाढ [प्रतवृ४९८ ए 8 जांशा ए०फ्रा णा रण 
0०॥6 [प526 णए 4 एाशंड्ंणा (0फ्ा परीलरणा, ण एाी छए0 ० 706 [प5225 
ण 4 जीशी (ए०फ्रॉ, णा ण ३3 ग्रशंश्रणा (०फ्रा टणाहरप्राट्तव 97 छ0 0 
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संविधान का मसौदा [339 


वंशसंकवल्व का कुग्रांजा भाव 60 क0 थभा।हठफ्ा की ग्ाएशा 00 3 गाभुंणॉए 
णएी ॥6 एजञा06 0एी ॥6 [प्रव९6९5 एी ॥6 ज्ांशा (ए०पफॉा ४ 6 पा 
कथाए. 


यह अनुभव किया जाता है कि यह आवश्यक नहीं है क्‍योंकि यह मूल लेटर्स 
पेटेंट से लिया गया था, जिसका संशोधन 928 में हो चुका था। संशोधित लेटर्स 
पेटेंट, जिस रूप में वह हमारे न्यायालयों में लागू था, इस लम्बे चौड़े परन्तुक से 
आसान है, और उसका आशय लगभग वही था जो हम अनुच्छेद । के परन्तुक 
के रूप में रखना चाहते हैं, पुराने परन्तुक का आशय नहीं था। मैं नहीं समझता 
कि इस मामले विशेष में वाद-विवाद की कोई गुंजाइश है, क्योंकि इस संशोधन 
का उद्देश्य उस सीमा को, जो उच्चतम न्यायालय को जाने वाली अपीलों के विषय 
में रखी गई थी, अधिक आसान बनाना तथा निर्बन्धित करना है। यदि माननीय सदस्य 
इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं तो यह स्वीकृत हो सकता है। किन्तु यदि वे समस्त 
प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों में न्‍्याय-मंडलियों की शक्तियों 
पर लेटर्स पेटेन्ट का क्‍या प्रभाव पड़ा था और हमने उसमें से क्या-क्या चीजें ली 
हैं तो, मेरे विचार में, मेरे माननीय साथी श्री अलादि कृष्णस्वामी अय्यर इस विषय 
में सदस्यों को संतुष्ट करने के लिये तैयार हैं। 


श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव करता हूं। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद ]। के खंड (]) के परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक 
रख दिया जाये:- 


“70णश9९०6 ॥970 १०४४ 509|] ॥6 00 ॥6 8पछञाथा6 (70प्रा ॥ण7 ॥6 [प्रतशाशा, 
46८९८ णा गा9 णवक्ष ण णा6 [प्र526 ण 4 स्ीशी (0प्रा.' 


[किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश 
की कोई अपील उच्चतम न्यायालय को नहीं जायेगी।] ” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 2 तथा 203 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 5 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 364 के निर्देश से, अनुच्छेद 
]!2 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:- 


“[]2,. () वाह छ8फ्राशा6 (70प्रा॥439, व व38 तांइटालांणा, $छ०लं॥ ]९8४ए९ (0 
शाक्ा। 5962८ ।688ए6 40 ॥१|ए०2 गणा भाए १०7०१ ७४ ॥6 
प्वश्राला। 0०९०९, तहलायओांणा, इचाशाटट.. "प्शाशाह (0. 
0० णावल का भाए 28प5९ णा 79ा2' 95520 07 77906 99५ थाफ 
९0प्रा 9 प0प्रा३।  ॥6 शातराण9 ए ॥09. 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


(2) 'णागाए का 29प5९ (4) एण 5 थ॥7ट6 509 ॥[9 00 थाए 
[प्रवश्ञाकश, १लशा।]॥ा0॥, $९ाश॥0०6 09 "0१087 95520 07 ॥90९8 
छज काए ९0पा ण एफपानओं ०णापराटव 99 9 प्रात भाप 48ए 
॥९]4778 40 ॥6 ७०6 ए07९65.7 


[]]2. (।) उच्चतम न्यायालय, स्वविवेक से, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी 
अपील के लिए न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये 
उच्चतम न्यायालय हैए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की 
की विशेष इजाजत अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा। 


(2) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी 
निर्णय, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश को खंड () की कोई 
बात लागू न होगी।] ” 


अनुच्छेद !2 के खंड () पर मेरा संशोधन बहुत सादा है। इसका उद्देश्य 
यह है कि मूल अनुच्छेद में 'ग्रान्‍/ णत०७” इन शब्दों को हटा दिया जाये, और 
(ललययंत4ा0०7, 5.आ2०7०८ 0: 00०” ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें। जहां तक 
खंड (2) का सम्बन्ध हे, यह संशोधन माननीय सदस्यों के लिये बिल्कुल स्पष्ट 
होना चाहिये। इसका उद्देश्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से (जो 
उसे अनुच्छेद 2 द्वारा दिया गया है) सैनिक न्यायालय के विनिश्चयों को निकाल 
दिया जाये जो सशस्त्र बलों से सम्बद्ध मामलों के विषय में हों या सेना अधिनियम 
से शासित मामलों के विषय में हों। मैं समझता हूं कि यही स्थिति संयुक्त राज्य 
ब्रिटेन में है जहां न्यायालय सैनिक-न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते। 
मुझे एकदम स्वीकार करना पड़ेगा कि जब यह अनुच्छेद तैयार हुआ था तथा सदन 
के समक्ष पेश किया था तब यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई थी, किन्तु अब 
प्रतिरक्षा विभाग ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है तथा उन्होंने हमें विश्वास 
दिला दिया है कि ऐसा उपबन्ध, जो अन्य देशों में लागू है, हमारे संविधान में 
भी होना ही चाहिये। 


श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं एक और अनुच्छेद भी पेश करना 
चाहता ग जो इसी विषय में है, ताकि सारे मामले पर एक साथ ही विचार किया 
जा सके। 


श्रीमान, में प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 203 में, निम्न खंड जोड़ दिया जाये: 


(4) तातधगाए का का5$ 06 ॥9 96 6&९०7०१ 00 €हाशाव ॥6 छ0फथ$ ए 
5प?थााशावलालर एज 4 ज्रींशी ए०गप्रा 0एश भा ०0प्रा ण पएपातओं 
९णाह्रापाट6 99 9 प्रात 09 8ए9 72]8077 40 ॥6 40॥९0 ४0९८५. 


[(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों सम्बन्धी 
विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर 
अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी।] ” 


संविधान का मसौदा [332] 


अनुच्छेद 203 का खंड (4) तथा अनुचछेद !2 का खंड (2) उसी विषय 
में हे। अनुच्छेद 203 के विषय में इसका उद्देश्य सैनिक न्यायालयों पर उच्च 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्जन करना है, जबकि उच्चतम न्यायालय के विषय 
में ऐसा ही निर्बधन अनुच्छेद 2 के अधीन लगाया जाना है। इन दो नये संशोधनों 
को पेश करने का कारण प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अभिव्यक्त विचार हैं कि सैनिक 
न्यायालयों के विनिश्चयों के विषय में ऐसा रक्षण आवश्यक है क्‍योंकि वे न्यायालय 
सशस्त्र बलों के विषय में होते हैं और अन्य देशों में जो कुछ होता है उनका 
उदाहरण हमारे समक्ष पेश किया गया था। अत: हमने अनुभव किया कि अनुच्छेद 
]!2 तथा 203 में ऐसा उपबन्ध रखना ठीक प्रतीत होता है। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 42] में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
]!2 के खंड (2) को हटा दिया जाये।” 


मैं इस विषय में डॉ. अम्बेडकर के विरुद्ध विश्वासघात का आरोप लगाना चाहता 
हूं। कुछ समय पूर्व मैंने अनुच्छेद 2क पर एक संशोधन पेश किया था जिसमें 
में विशेषत: यह चाहता था कि ऐसा उपबन्ध रखा जाये कि सैनिक न्यायालयों द्वारा 
मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकें। डॉ. अम्बेडकर 
ने मुझे आश्वासन दिया था कि ऐसे व्यक्ति अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आ जाते 
हैं और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद !2 के अधीन दी गई शक्तियों के अंतर्गत 
उन व्यक्तियों पर ध्यान दे सकता है। शायद इस सदन की चर्चा पत्रों में छपी 
थी और प्रतिरक्षा विभाग ने, सैनिक न्यायालयों द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त लोगों का इस 
अनुच्छेद से जो रक्षण होगा, उसके विरुद्ध अपने हाथ मजबूत करने चाहे हें। 
श्री टी.टी. कृष्णणाचारी ने अभी कहा है कि यह आवश्यक है क्‍योंकि प्रतिरक्षा 
विभाग ऐसा चाहता है। शायद उन्होंने यहां के वाद-विवाद की रिपोर्ट पढ़ ली है 
और इसलिये उन्होंने इस उपबन्ध की मांग की हे। 


अतएव, मेरे विचार में, श्रीमान, यह उचित नहीं है। मैंने अपना संशोधन उस 
दिन इसी आश्वासन पर वापिस ले लिया था कि वह इस अनुच्छेद में आ जायेगा, 
और अब बिल्कुल उल्टा उपबन्ध रखा जा रहा है और वह स्वीकार होने वाला 
है। मैंने कई न्‍्यायाधीश-अधिवक्ताओं को देखा है तथा सुना है जो इन सैनिक 
न्यायालयों से सम्बद्ध होते हैं और वे कहते हैं कि वे ही अभियोजन की तैयारी 
करते हैं और वे ही मुकदमों को सुनते हैं और फिर निर्णय देते हैं, और यदि 
कोई न्यायाधीश-अधिवक्ता अपने ही तैयार किये हुए मुकदमों के विरुद्ध प्राय: 
विनिश्चय करे तो सैनिक प्राधिकारी उसे ही हटा देते हैं। वे इस बात को पसन्द 
नहीं करते कि इन मुकदमों को खारिज किया जाये। मेरे विचार में, श्रीमान, यह 
गम्भीर मामला है। हाल ही में युद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटेन में भी इन सैनिक न्यायालयों 
के प्रशासन पर गौर करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था तथा उसने 
भी यह सिफारिश की थी कि प्रक्रिया को अधिक सभ्य बना देना चाहिये और 
अनुशासन के नाम में लोगों की हत्या नहीं की जानी चाहिये। मैंने देखा है कि 
न्यायाधीश अधिवक्ताओं की वर्तमान प्रक्रिया न्‍्याय-सिद्धान्त के सब नियमों के विरुद्ध 


3322 ] भारतीय संविधान सभा [6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


है और मेरे विचार में जिन लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जाये उन्हें तो अवश्य ही 
उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिये। मेरे विचार में यह 
उपबन्ध अन्याया पूर्ण ही नहीं है, वरन्‌ उस वचन के भी विरुद्ध है जो 
डॉ. अम्बेडकर ने मुझे पहले दिया था। 


“श्री आर.के. सिधवा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस खंड के विषय में संदेह 
है। में इस बात पर सर्वथा सहमत हूं कि सशस्त्र बलों को रक्षण दिया जाना चाहिये 
और कि सैनिक विधि का पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं होना चाहिये। उस 
हद तक मैं सहमत हूं, किन्तु मैं बहुत से मामले बता सकता हूं जिनमें बहुत से 
सशस्त्र बलों का बहुत से नागरिक लोगों से संघर्ष हुआ था। श्रीमान, बहुत से सैनिक 
मोटर-चालकों के मामले थे जिन्होंने दुर्घटनाएं करके कई नागरिकों को मार डाला 
था और उन पर सैनिक न्यायालयों द्वारा मुकदमे चलाये गये जब 90 प्रतिशत मामलों 
में बेचारे असैनिकों को ही हानि उठानी पड़ी। उन्हें कोई प्रतिकर या न्याय प्राप्त 
नहीं हुआ और न सैनिक चालक को ही किसी तरह कोई दण्ड दिया गया। अतएव 
मेरा कहना यह है कि मसौदा समिति नगर की जनता के हित में कृपया इस 
बात का ध्यान रखे और यहां कोई प्रबन्ध या उपबन्ध कर दे कि इन दुर्घटनाओं 
से हानि उठाने वाली जनता की रक्षा की जा सके। उन पर सैनिक विधि से मुकदमा 
नहीं चलना चौहिये। मैं बहुत से मुकदमों के हवाले दे सकता हूं और यदि इन 
मुकदमों को असैनिक न्यायालयों में पेश किया जाता तो उचित न्याय हो सकता 
था। व्यवहार तथा दण्ड न्यायालयों में उन्हें प्रतिकर मिल जाता है और वहां दोषी 
को दण्ड दिया जाता है। इसी त्रुटि के कारण कई चालक इतने तेज चलाते हें 
कि वे कई नागरिकों को मार डालते हैं। मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर का ध्यान इस 
मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शायद इस मामले पर पहले उनका ध्यान 
नहीं गया, किन्तु वह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हम सशस्त्र बलों की रक्षा 
तो करना चाहते हैं और उनकी अपील उच्चतम न्यायालय को नहीं आनी चौहिये, 
किन्तु असैनिकों की भी समान रूपेण रक्षा करनी चाहिये। 


*भ्री बी. दासः मैं चाहता हूं कि डॉ. अम्बेडकर इस बात को स्पष्ट कर 
दें कि भारत के राज्य-क्षेत्र में न्‍्यायाधिकरण का अर्थ आय-कर नन्‍्यायाधिकरण से 
है या विविध लेख न्यायाधिकरणों से है। यदि शक्ति का विस्तार किया जाये तो 
आयकर नन्‍्यायाधिकरण को एक दम विघटित कर दिया जाना चाहिये। हमारे यहां 
आयकर न्यायाधिकरण है जो अंतिम प्राधिकारी है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्‍या ये बातें प्रसंगानुकूल हैं? आयकर 
न्‍्यायाधिकरण कहां से आ गया? 


*श्री बी. दास: इस अनुच्छेद में लिखा हैः 
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[उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या 
न्‍्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, 
निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।] ” 


मैं आपसे केवल यह आश्वासन चाहता हूं कि 'नन्‍्यायाधिकरण' का अर्थ आयकर 
न्‍्यायाधिकरण नहीं हे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: आपने अन्य व्यक्तियों के विषय में भी 
कहा था। जहां तक मुझे याद है, इसका संशोधन इस लिये किया गया था कि 
आयकर के मामले भी उच्चतय न्यायालय में जा सकें। मैं जानता हूं कि इसमें 
संशोधन किया गया हेै। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः श्रीमान, मेरे विचार में खंड (2) अत्यन्त विस्तृत तथा 
अनावश्यक दिखाई देता है। वह इस प्रकार हैः 
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[सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय 
या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या आदेश 
को खंड () की कोई बात लागू नहीं होगी।] ” 


जहां तक सैनिक व्यक्तियों और सैनिक अपराधों का सम्बन्ध है, वे उच्चतम 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार से विमुक्त रह सकते हैं; किन्तु सशस्त्र बलों के विषय 
में बहुत-सी विधियां हैं जो इन अधिनियमों के अधीन उन मुकदमों के विषय में 
हैं जिनमें अभियुक्त असैनिक लोग होते हैं या ऐसे सैनिक व्यक्ति होते हैं जो असैनिक 
अपराधों के दोषी हों। उदाहरण के लिये, कटक क्षेत्र अधिनियम के विषय में या 
प्रादेशिक बल अधिनियम के विषय में, कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें असैनिक लोग 
अभियुक्त होते हैं और कोई कारण नहीं है कि ऐसे दण्डादेश उच्चतम न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न हों। अतः मेरे विचार में, इस खंड की भाषा बहुत 
विस्तृत है और उसमें संशोधन की आवश्यकता हे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र 
प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना ने जो बातें कहीं हैं उन्हें देखते हुए, मेरे लिये यह 
आवश्यक हो गया है कि मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन के विषय में मैं कुछ कहूं। यह सर्वथा सत्य है कि जब हमने अनुच्छेद 
]!2 पर विचार किया था तथा मेरे माननीय मित्र प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना ने 
संशोधन पेश किया था, उस समय मैंने यह अवश्य कहा था कि अनुच्छेद 2 
के अधीन उच्चतम न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा कि वह सैनिक न्यायालय के 
आदेश के विरुद्ध अपील को सुन सके। सिद्धान्त में वह बात अब भी ठीक है 
और मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं है, किन्तु मैं केवल यही बात कहना 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


भूल गया था कि हमारे उच्च न्यायालयों तथा ब्रिटिश न्यायालयों तथा प्रिवी परिषद्‌ 
के निर्णयों के अनुसार यह सुमान्य सिद्धान्त है कि यद्यपि असैनिक न्यायालयों को 
विधि के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त है पर वे सैनिक न्यायालय के निर्णय या आदेश 
को उलटने के लिये उसका प्रयोग नहीं करेंगे। मैं उन कारणों पर यहां कुछ नहीं 
कहना चाहता कि उच्चतर प्राधिकार वाले असैनिक न्यायालयों ने यह क्‍यों कहा 
है कि उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हुए भी वे उसका प्रयोग नहीं करेंगे, किन्तु तथ्य 
तो यही है और मैंने सोचा था कि यदि हमारे भारत के न्यायालय भी उसी विनिश्चय 
कर चलें जो ब्रिटिश न्यायालयों ने दिया हे--लार्ड सभा, बादशाह की मंडली डिवीजन 
तथा प्रिवी परिषद्‌ ने भी यही निर्णय दिया है और मैं यह भी कह सकता हूं 
कि हमारे फेडरल न्यायालय ने भी दो तीन मामलों में यही निर्णय दिया है-तो 
खंड (2) की आवश्यकता ही नहीं रहेगी; किन्तु दुर्भाग्य से प्रतिरक्षा मंत्रालय यह 
अनुभव करता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले को संदेह की स्थिति में नहीं छोड़ना 
चाहिये और विधि रूप उपबन्ध होना चाहिये कि कोई असैनिक न्यायालय---चाहे 
उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो--किसी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण 
के विषय में, जो सशस्त्र बलों सम्बन्धी विधि के अधीन बना हो, ऐसे क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग नहीं करेगा। 


यह प्रश्न केवल परिकल्पना का ही नहीं है, वरन्‌ इसका बहुत क्रियात्मक महत्व 
है क्‍योंकि इसमें सशस्त्र बलों के अनुशासन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। यदि सशस्त्र बलों 
के विषय में कोई चीज आवश्यक है तो वह अनुशासन है। प्रतिरक्षा मंत्रालय यह 
अनुभव करता है कि यदि सशस्त्र बलों का कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या 
उच्च न्यायालय से यह आशा कर सकता है कि वह ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण 
के विनिश्चय के विरुद्ध उसकी सहायता कर सकता है जो सशस्त्र बलों में अनुशासन 
रखने के लिये बनाया गया है, तो अनुशासन समाप्त ही हो जायेगा। मुझे कहना 
होगा कि यह ऐसी युक्ति है जिसका कोई उत्तर नहीं है। इसी कारण इस संशोधन 
विशेष द्वारा अनुच्छेद 2 में खंड (2) को जोड़ दिया गया है और उच्च न्यायालयों 
की अधीक्षण की शक्तियों विषयक उपबंधों में भी ही उपबन्ध जोड़ दिया गया 
है। अनुच्छेद 2 में खंड (2) जोड़ने के लिये मेरा यही औचित्य है। 


किन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस खंड (2) से उच्चतम न्यायालय 
या उच्च न्यायालय की शक्तियां पूर्णतः समाप्त नहीं हो जातीं। विधि सशस्त्र बलों 
के सदस्य को पूरी तरह उस विधि विशेष के अधीन निर्मित न्‍्यायाधिकरण की 
ही कृपा पर नहीं छोड़ देती है। क्‍योंकि, अनुच्छेद !2 के खंड (2) के होते 
हुए भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार के प्रयोग का अधिकार 
होगा, यदि सैनिक न्यायालय उस क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ जाये जो उसे सशस्त्र 
बलों सम्बन्धी विधि द्वारा प्रदत्त है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को इस 
प्रश्न पर विचार करने का अधिकार होगा कि क्या क्षेत्राधिकार का प्रयोग उस विधि 
के अंतर्गत किया गया है जिससे यह न्यायालय या न्यायाधिकरण बना था। दूसरी 
बात यह है कि यदि सैनिक न्यायालय साक्ष्य के बिना भी निर्णय दे दे तो भी 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अपील पर विचार करने का अधिकार 
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होगा ताकि वह मालूम कर सके कि खाक्ष्य है या नहीं। हां, उच्चतम न्यायालय 
या उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा कि 
साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं हे। यह मामला इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर 
है। साक्ष्य है या नहीं, इस मामले पर वे विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं 
कह सकता हूं कि सशस्त्र बलों के व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह न्यायालयों 
से अपील कर सके कि वे लेख निकाल कर वह विचार कर सकें कि क्‍या 
उसके विरुद्ध सैनिक न्यायालय की कार्यवाहियां संसद-निर्मित किसी विधि के अधीन 
की गई हैं या वे मनमानी हें। अतः मेरे विचार में, प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उठाई 
गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुच्छेद आवश्यक है। इससे ऐसे नियम 
को मान्यता मात्र दी गई है जो पहले ही लागू है और जिसे समस्त बड़े न्यायालयों 
ने मान्यता दी है, इससे कुछ अधिक नहीं होता। 


मुझे बताया गया है कि कुछ लोग सशस्त्र बलों सम्बन्धी विधि के विषय में 
कठिनाई अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि सशस्त्र बलों में कई ऐसे व्यक्ति 
हैं जो वास्तव में “मोर्चे वाले व्यक्ति' नहीं हैं, वे मोर्चे से पीछे रहते हैं। मुझे उन 
लोगों में विभेद करना असम्भव दिखाई देता है जो वास्तव में शस्त्र धारण करते 
हैं और अन्य लोग जो सेना अधिनियम के अधीन भर्ती किये जाते हैं, क्योंकि सशस्त्र 
बलों में अनुशासन इतना ही आवश्यक है जितना उन लोगों में अनुशासन बनाये 
रखना आवश्यक है जो सशस्त्र बलों में समाविष्ट नहीं हें। 


मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा ने यह प्रश्न उठाया है कि कभी सशस्त्र बलों 
का कोई सदस्य कोई अपराध कर देता है, तेज सवारी चला कर या और काम 
करके किसी को मार डालता है तो उस पर प्राय: सैनिक न्यायालय में मुकदमा 
चलता है और उसे साधारण दंड विधि न्यायालय के समक्ष लाने के लिये कोई 
कार्यवाही नहीं की जाती। खेर, मुझे पता नहीं है, किन्तु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं 
है कि जहां तक सशस्त्र बलों के सदस्य का सम्बन्ध है वह दुहरे क्षेत्राधिकार के 
अधीन होता है। निस्‍्संदेह वह सैनिक विधि के अधीन निर्मित न्यायालय के क्षेत्राधिकार 
के अंतर्गत है। साथ ही वह देश की सामान्य विधि से विमुक्त नहीं है। उदाहरण 
के लिये यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो भारतीय दण्ड संहिता के 
अंतर्गत अपराध है और सेना अधिनियम के अधीन भी अपराध है तो उस पर 
दोनों अधिनियमों के अधीन मुकदमा चल सकेगा। यदि सेना का कोई सदस्य ऐसे 
मुकदमे से बच गया है तो इसका यही कारण है कि लोगों ने उस मामले का 
पीछा नहीं पकड़ा। विधि की सामान्य परिकल्पना यह है कि कोई व्यक्ति सशस्त्र 
बलों का सदस्य बन जाने से देश की सामान्य विधि के क्षेत्राधिकार से नहीं बच 
जाता। वह उसके अधीन रहता हे, किन्तु उसके अतिरिक्त उस पर उस अधिनियम 
का दायित्व भी आ पड़ता है जिसके अधीन वह भर्ती हुआ है। 


*अ्री महावीर त्यागी: क्या उसे एक ही अपराध के लिये दो दण्ड मिल सकते हें? 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हां, हां। 
“श्री आर.के. सिधवाः: इसे स्पष्ट क्‍यों नहीं कर देते? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय दंड संहिता 
की धारा (2) में लिखा हे। “प्रत्येक व्यक्ति” “प्रत्येक व्यक्ति” का अर्थ है ऊंचा 
या नीचा सशस्त्र या शस्त्रहीन। 
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“अध्यक्ष: श्री टी.टी. कृष्णमाचारी। क्या आप इसके पश्चात्‌ कुछ कहना चाहते 


हैं? 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: नहीं, श्रीमान्‌ 
“अध्यक्ष: में संशोधनों पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 8 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 42] में, प्रस्थापित अनुच्छेद 
]82 के खंड (2) को हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


अध्यक्ष: में संशोधन सं. 42] में प्रस्थापित अनुच्छेद 2 पर मत लूंगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 5 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सं. 364 के निर्देश से, अनुच्छेद 
]!2 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये: 


9. हा 


399०टांग [6838५ए6 60 
भ[)0०2 99 ॥6 
5फ्राशा€ (70प्रॉ. 


(2) 


[]]2. (]) 


अपील के लिए 
उच्चतम न्यायालय 
की विशेष इजाजत। 


(2) 


पुडल $8फ्राशा€ (70फ्रा ॥439, का 8 तवींडटालांणा, शाभा 59०८०) 
[९9५९ 00 2०9४ ॥0णा काए [प्रतशालशा, 0९९९९, 6ठ68९7गञाधा0णा, 
5ल्ाशाटट 0 णवदा का भाए़ ८475९ 0 7 0955९0 07 7906 
एज बाज 20फा ० प्रा क ॥6 शाराणज ए पाती. 


तगधाएश का ८5९ (]) एण ॥5 भार $09 2[]079 ॥0 शाप 
[प्रवश्ञाकश, १शा।।ा]।ा।0॥, $शाशा0०6 09 "0१097 955९0 07 ॥90९8 
एज काए ९0फरा ण एफपानओं <णाशपाटव 99 9 प्रात भाप 8ए 
72]47782 40 ॥6 ७९6 ए07९65.:7 


उच्चतम न्यायालय, स्वविवेक से, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी 
न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये 
हुए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की 
अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा। 


सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित 
किसी न्यायालय या नन्‍्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी 
निर्णय, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश को खंड (]) की कोई 
बात लागू न होगी।]” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


अनुच्छेद 2, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया। 
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“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि अनुच्छेद 203 में, निम्न खंड जोड़ दिया जाये: 


(4). ३रणागाश गा ग35$ करा।ए6 ॥9। 96 (९९४॥९१ 0 राशातव ॥6 90725 ० 
5प9थवाशावलशारर णए 4 स्रींशी ए०ग्रा 0एश भाए ०0प्रा ण पएपाओं 
९णाशापरास्व 99 0 प्रात भा 4ए9 720] 40 ॥6 ७॥॥९0 70९2५. 


[(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों सम्बन्धी 
विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर 
अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी।] ” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 422क 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 22क में, (गा धां5 (॥०एा०' इन शब्दों के पश्चात्‌, रात गा 
(पक्का था त एथशा शा ए कांड 0णाआपाणा' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


यह बहुत साधारण-सा मामला है। अनुच्छेद 22क में संविधान के निर्वचन का 
विषय हे, जहां तक उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध है। अब हम यह कहना चाहते 
हैं कि यह खण्ड उच्च न्यायालय विषयक अध्याय पर भी लागू होगा, जहां तक 
विधि के सारवान प्रश्न के निर्देश से संविधान के निर्ववन का सम्बन्ध है। यह 
ऐसी भूल है जिस पर उस समय ध्यान नहीं गया था अब यह अनुच्छेद पारित 
किया गया था और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त 
हो। यह तो उस भूल का ही सुधार करना हे। 


“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 22क में, था कां5 (परथ.फ्रछ” इन शब्दों के पश्चातू, वात गा 
(फक्काण शा ण॑ एव शा ण परां$ 0णाशऑपाणा' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 430 


“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 30 को लेते हैं। 


3328 ] भारतीय संविधान सभा [6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 30 के खंड () में, ध797 9९ «2८5०१ ७५ | इन शब्दों 
के स्‍थान पर, “जाग 96 वूलल॑डइ०0, एज गंगा लंगाल' काब्लीए ण पागशा 
०ी००5 5प्रणा09० (00 ॥77' ये शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमान, आज सदन ने अनुच्छेद 42 के विषय में जो राष्ट्रपति के विषय में 
है, कुछ चर्चा के पश्चात्‌ एक ऐसा ही अनुच्छेद पारित किया है। हम राज्यपाल 
की कार्यपालिका शक्तियों के विषय में भी ऐसे ही शब्द रखना चाहते हैं। 


“अध्यक्ष: श्री कामत का दूसरे अनुच्छेद पर एक संशोधन था। शायद इस पर 
भी ऐसा संशोधन है। क्‍या इस पर चर्चा करना आवश्यक हे? 


*श्री एच.वी. कामतः मेरे विचार में वे गलती को दोहरा रहे हैं। मैं अपने 
संशोधन को पेश नहीं करता। 


“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 30 के खंड () में, ॥797 9० >थटठं5०१ ७५ ॥॥77 इन शब्दों 
के स्थान पर, “॥9॥ ७८ छलटंड०१ एए ॥गग थंग्राल काव्लीए त धागा णी०छ5 
5प700792० (0 ॥॥7' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 69 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 69 को लेते हें। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 69 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रख दिया जाये:- 


3) का णाीाशा 7659९25$, [7श69९05, वंधधधवप्राा6९5 भाव छ०णशछा$ णा 98 
नि0प्5८ रण ॥6 46ए8]4प्ा6 एा 3 94906 थव एा ॥6 गशाएंशा$़ 
भाव 6 ९णगधधा865 एा 4 वि0प्ः९७ एण हइपतीा 76शा$8प्रार भागी 
796 $प्रता 88 ॥39 गणा परा6 600 6 926 46७९0 979 ॥6 
क्‍.6श8|4प्राट 97 9एछ9, भाव प्रात 50 6९60, ४9 96 ॥05$6 ०एण 
6 मि0प्5४ एण॑ (एण्ााणा$ ए 6 शिरगाशा णएी ॥6 एव 
ब्रि।ए677 भाव णी वॉ5 गलाएंटशा$ क्राद 2ण्गा[|66९5 20 6 ९णा- 
गराशार्शाशा णी का$ (एणाशरॉपा0गा,' 


[(3) 
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अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान 
मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां, 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय- 
समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित 
नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के आरम्भ पर 
इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की तथा उसके 
सदस्यों और समितियों की हें।]” 


यह उसी संशोधन के समान है जो अनुच्छेद 85 के खंड (3) पर प्रस्तावित 
किया गया था और सदन ने उसे स्वीकार किया था और हमारा उद्देश्य विधान-मंडल 
के सदनों की शक्तियों के विषय में, विधान-मंडलों के सदनों की समितियों के 
सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के विषय में ऐसे ही उपबन्ध 


रखना हे। 


“अध्यक्ष: हमने संसद के विषय में अभी ऐसा ही उपबन्ध पारित किया हेै। 
यह राज्यों के विधान मंडलों के सम्बन्ध में हे। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 62 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रख दिया जाये:-.- 


(3) 


[(3) 


गा 067 7259०2$, [॥ए|6285, गगञप्रा॥65 ॥04 90728 ० 9 ति0०प5९ 
णए 6 4€शछां59प्राट एा 3 996 ॥0 0 ॥॥6 गाशाएश$ भाव ॥6 
९८णाा865 0 ३3 ति0प5९ ण $पटा |,29$84पा6 309 06 5प00। 85 99 
70 गर6 0 6 068 6664 99 ॥6 ,८श$]4प/86 99 ]89, भाव प्रात 
$0 66॥76९0, $09] 96 ॥056 ० ॥6 प्र0प्र5९ एा (!ण॥77078$ ०ए[ ॥6 
शिपीक्राशा ण 6 एरा्व क्ाएवणा क्ात ण वी5 गाशाएशा$ थात 


जी 59! 


९०665 2 6 ०८एगआगञगञाशार्शाशा एी 85 (!णाश्रापराणा. 


अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान 
मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां, 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय- 
समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित 
नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के आरम्भ पर 
इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की तथा उसके 
सदस्यों और समितियों की हें।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
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अनुच्छेद 23क 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 23क को लेते हें। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 2स्‍3क के खंड () में, +णः 06 छण005९६ ० ह॥ां5 (णात्न- 
प्रांणा! इन शब्दों के स्थान पर ता थी 07 थाए ए 6 9प्रा00565 ० कांड 
(०णाश्मापांणा! ये शब्द रख दिये जायें।” 


यह संशोधन प्रथम अनुसूची के भाग 2 के राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध 
में है और यह भाषा मूल भाषा का विस्तार मात्र है और इस विस्तार पर कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती। मुझे वैधानिक परामर्शदाताओं ने मंत्रणा दी है कि यह 
आवश्यक है अत: यह संशोधन पेश किया जा रहा है। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः मुझे भय है कि हम बहुत से व्यर्थ संशोधन 
रख रहे हें। 


*अध्यक्ष: क्या कोई कुछ कहना चाहता हे? श्री सन्तानम्‌ का ख्याल है कि 
यह अनावश्यक है और पं. भार्गव का भी यही ख्याल है। श्री कृष्णमाचारी, क्‍या 
आप कुछ कहना चाहते हैं? 


*भश्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इस मामले में मुझे भय है कि हमें अपने 
परामर्शदाताओं की बात को मानना होगा। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानमू: चाहे उन्होंने मूल प्रारूप में कोई गलती भी कर 
दी हो फिर भी, जब तक अनिवार्य न हो तब तक हमारे समक्ष इस समय कोई 
संशोधन पेश नहीं किया जाना चाहिये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मुझे भय है कि हमने एक अन्य अनुच्छेद में एक 
और गलती की है यदि मैं अपने माननीय मित्र भी सन्‍्तानम के तर्क को स्वीकार 
करूं। हमने 303, खंड () मद (]]) उप-मद (2) में गलती की है। उसमें 
परिभाषा में लिखा हे: 


#बाए ताला 2०0फा का 6 छरगाणजए एण गाव जाला 7437 926 १९९८४7०१ 
एज ए?ग्रीग्रागशा 99 4_ए क्‍00 986 3 मीशी एफ 0 थी 0 भाए एा ॥6 
?9पा(05९5 एस शा$ एणाजशापा0गा. 7 


यदि हम उच्च न्यायालय की परिभाषा में ये शब्द रखें तो, चाहे यह इस सदन 
के माननीय सदस्यों को कितना ही अनावश्यक क्‍यों न जंचे, फिर भी मैंने सोचा 
कि इसे उसी परिभाषा के अनुरूप बनाना सबसे अच्छा रहेगा जो इस सदन के 
अनुच्छेद के निर्वचन में सचमुच मुख्य अंग होगी। 


संविधान का मसौदा [333] 
*एक माननीय सदस्यः यदि वे नितान्त आवश्यक हैं तो उन्हें तीसरे पठन 
के समय पेश किया जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि इस पर कोई वास्तविक विरोध है किन्तु सदस्य 
इसे अनावश्यक समझते हैं: 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 2!3क के खंड () में, +ण ॥6 छपए05९४ ० (.णाह्रापांणा' 
इन शब्दों के स्थान पर ता थी ० थाए ण 6 एप्र90565 ० हां5 (.णातरपरांणा! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 25 क 
“अध्यक्ष; हम 25क को लेते हें। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 275क को हटा दिया जाये।” 


यह अनुच्छेद अनुसूचित और आदिम जातीय क्षेत्रों के विषय में है। वह इस 
प्रकार हैः 


“पा का5 (णाहथपा।णा 6 >फ़ाठ5इञणा $टात6९व ९३5 गार्था$ ॥6 285 
59०८टास्‍66 ॥ ए7॥5 |0 शा एि ॥6 79706 30[00020 00 992/927907 8 0[2 
गि।। 8९०॥९०१॥॥6 का 72[90॥ 0 ॥6 88965 00 शञा0ए] 7056 927॥5 729[०0९८॥ए८५ 
72]86 5प्र)]०९ 00 भाएर 0967 79086 प्रातक्ष 5प्र/-.॥9329797] (2) ए[ ॥9 [00/8- 
शक. 


फिर आदिमजातीय क्षेत्रों की परिभाषा पुनः दी गई हे। 


श्रीमान, सदन ने पंचम तथा षष्ट अनुसूची पारित कर दी है जिनमें वे सब 
बातें आ जाती हैं जो अनुच्छेद 2/5क के दो खंडों में अतर्विष्ट हें। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 275क को हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: प्रस्तावगा को लेने से पूर्व एक और मद लेनी हे। 


*सौलाना हसरत मोहानी (संयुक्त प्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान, मुझे इस पर आपत्ति 
है कि प्रस्तावगा को दिन के अंत में लिया जाये। 
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*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हमने प्रस्तावगा को पेश नहीं किया है। मेरा सुझाव 
है कि अनुच्छेद 3) को कल तक के लिये उठा रखा जाये। 


*आ्री आर.के, सिधवा: श्रीमान, आपने 445 को नहीं रखा। 


“अध्यक्ष: यह आज की कार्यावली में नहीं है। मेरे विचार में इसमें, अनुच्छेद 
3 के अतिरिक्त, सब अनुच्छेद आ जाते हैं जो आज की कार्यावली में हैं। सुझाव 
यह है कि हम अनुच्छेद 3 को कल लें क्योंकि कुछ सदस्यों ने संशोधनों की 
सूचना दी है और वे विचारार्थ कुछ अधिक समय चाहते हैं। श्री सिधवा--क्या आपने 
302कक का निदश किया है? यह कल आ रहा है। क्‍या हम प्रस्तावगा को कल 
ले लें? 


“माननीय सदस्यगण: कल। 


*अध्यक्ष॥ आज जो पत्र घुमाया गया है उसमें कुछ अन्य अनुच्छेद भी हें। 
हमें उन्हें कल प्रस्तावना के साथ ही निबटाना होगा। 
“माननीय श्री के. सन्‍्तानमू: मसौदा समिति विचार कर सकती है कि क्‍या 


उनमें से कोई अनिवार्य है; अन्यथा वे आनुषंगिक संशोधनों के रूप में तीसरे पठन 
में पेश हो सकते हैं। हमें ऐसे संशोधनों पर समय खर्च नहीं करना चाहिये। 


“अध्यक्ष: जो खंड पारित हो चुके हैं उन पर संशोधनों के विषय में अधिक 
कुछ नहीं है। अन्य सारवान प्रस्थापनायें हैं। हां, मसौदा समिति स्वभावत: विचार तो 
करेगी ही कि इन संशोधनों पर जोर दिया जाये या नहीं। 


*आ्री आर.के, सिधवा: क्‍या हम यह समझ लें कि कल सायंकाल तक हम 
सत्र को समाप्त कर देंगे? 


“अध्यक्ष; यह सब आप पर निर्भर हे। मसौदा समिति आपसे अलग नहीं है। 
उसमें सदन के सब शामिल हें। 


तो फिर हम कल किस समय तक के लिये स्थगित होंगे? हम कल कब 
समवेत्‌ होंगे? 


*गाननीय सदस्यगण: कल प्रात:काल, नौ बजे। 


*अध्यक्ष: बहुत अच्छा, यदि सदन की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है। हम 9 बजे समवेत्‌ हो सकते हैं, ताकि हमें इसको समाप्त करने के लिये 
चार घंटे मिल जायें। 


सदन कल प्रातः के 9 बजे तक के लिये स्थगित होता हे। 


तत्पश्चात्‌ सभा सोमवार, तारीख ॥7 अक्तूबर 949 के 9 बजे वक 
के लिये स्थगित हो गई। 


(7?07)-78-95 ?872-27--52-320. 


